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(संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति 
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2. श्री गोपाल शेट्टी 

3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया 

4. श्री निशिकान्त दुबे 
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7. श्री अभिषेक सिंह 
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७ मंत्री नियुक्त होने पर श्री पी.पी. चौधरी के द्वारा समिति से त्यागपत्र दिए जाने के बाद उनके स्थान पर 
संयुक्त समिति के सदस्य नियुक्त किए गए। 

(iii)



राज्य सभा 

22. श्री अजय संचेती 
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25. श्री भुवनेश्वर कालिता 

26. श्री रवि प्रकाश वर्मा 

27. श्री Fes शेखर राय 

28. श्री प्रफुल्ल पटेल 

29. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा* 

30. श्री रामचन्द्र प्रसाद सिंह* 

सचिवालय 

1. श्रीमती सुदेश लूथरा — संयुक्त सचिव 

2. श्री Sats. रेड्डी --. निदेशक 

3. श्रीमती जागृति तेवतिया — उप सचिव 

4. श्री प्रेम रंजन --.. समिति अधिकारी 

5. श्री सन्‍नी गोयल — कार्यकारी सहायक 

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 

(वित्तीय सेवा विभाग ) 

1. श्रीमती अंजलि faa दुग्गल -- सचिव 

2. श्री आनंदराव वी. पाटिल -- संयुक्त सचिव 

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि 

क. (विधायी विभाग ) 

1. डॉ. जी. नारायणन राजू — सचिव 

2. डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय — अपर सचिव 

3. डॉ. संजीव कुमार श्रीवास्तव. -- सहायक विधायी काउंसल 

ख. (विधि कार्य विभाग ) 

1. श्री इंद्र कुमार — अपर सचिव 

2. श्री श्री एस.आर. मिश्रा -- जेएस एण्ड ww 

# श्री प्रफुल पटेल, संसद सदस्य (राज्य सभा), श्री सतीश चन्द्र मिश्रा, संसद सदस्य (राज्य सभा), 
दिनांक 4.7.2016 को सेवानिवृत्त हुए और 19 जुलाई, 2016 को राज्य सभा से संयुक्त समिति 
के सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त किए गए। 

* श्री Sat. त्यागी के 772016 को राज्य सभा से सेवानिवृत्त होने के बाद उनके स्थान पर 19 जुलाई, 
2016 को संयुक्त समिति के सदस्य नियुक्त किए गए। 

(५)



प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध 

(संशोधन ) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन 

मैं, प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) 

विधेयक, 2016* संबंधी संयुक्त समिति, जिसे यह विधेयक सौंपा गया था, का सभापति, 

समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर समिति द्वारा यथा संशोधित 

संलग्न विधेयक सहित यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। 

2. प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) 

विधेयक, 2016 लोक सभा में 11 मई, 2016 को प्रस्तुत किया गया था। विधेयक का 

संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव उसी दिन लोक सभा 

में श्री अरुण जेटली, वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया था (परिशिष्ट-एक)। राज्य सभा इस 

प्रस्ताव से उसी दिन सहमत हुई (परिशिष्ट-दो)। उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसार समिति को 

मानसून सत्र, 2016 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय दिया 

गया। 

3. प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) 

विधेयक, 2016 एक महत्वपूर्ण विधान है जिसके जरिये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को 

शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993, और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन 

तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन करना है और भारतीय = 

अधिनियम, 1899 और निशक्षेपागार अधिनियम, 1996 में परिणामी संशोधन करना है। 

विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य व्यापार और निवेश की सुविधाओं में सुधार करना 

है जिससे कि उच्चतर आर्थिक समृद्धि और विकास हासिल हो सके। 

4. समिति की कुल सात बैठकें आयोजित हुईं। समिति ने 30 जून से 2 जुलाई, 2016 

तक मुंबई का अध्ययन दौरा भी किया जहां उसने 43 पणधारकों/संगठनों से विधेयक के 

विभिन्‍न उपबंधों पर औपचारिक चर्चा की। (परिशिष्ट तीन) 

5. समिति ने 2 जून, 2016 को आयोजित अपनी पहली बैठक में विधेयक के उपबंधों 

पर सामान्य चर्चा की और दिए गए कार्य को पूरा करने के तौर तरीकों पर विचार-विमर्श 

किया और यह निर्णय लिया कि विधान की व्यापक और गहराई से जांच के लिए उपरोक्त 

विधेयक के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) बार 

एसोसिएशनों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों (एआरसीज), विनियामक संस्थाओं, विशेषज्ञों, 

पेशेवर निकायों इत्यादि से ज्ञापन तथा मंत्रालयों से इनपुट प्राप्त किए जाएं और समिति द्वारा 

उनके विचार सुने जाएं। 

*भारत के UT, असाधारण, भाग-दो खण्ड-2 दिनांक 11.05.2015 में प्रकाशित।



6. विधेयक के उपबंधों के व्यापक महत्व को ध्यान में रखते हुए समिति ने अपनी 

पहली बैठक में यह भी निर्णय लिया कि विभिन्‍न पणधारकों तथा जन सामान्य से भी उनके 

विचार/सुझाव आमंत्रित किए जाएं। तदूनुसार डीएवीपी में विज्ञापन देते हुए एक प्रेस विज्ञप्ति 
जारी की गयी जिसमें ज्ञापन आमंत्रित किए गए थे। इसके प्रत्युत्तर में 17 ज्ञापन प्राप्त हुए 

जिसमें से विधेयक से संबंधित 11 ज्ञापन समिति के सदस्यों को परिचालित किए गए 

(परिशिष्ट-चार)। समिति ने वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), आर्थिक कार्य विभाग 

(डीईए) और राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों से भी जानकारी प्राप्त की। 

7. 15 और 16 जून, 2016 को आयोजित अपनी दूसरी और तीसरी बैठकों में समिति 
ने विधेयक के प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कुछ नीति अनुसंधान संगठनों, लघु एवं 
मध्यम उद्योगों, चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्री, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, एआरसीज और डीआरटी 

बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों के विचार भी सुने। (परिशिष्ट पांच) 

8. 12 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में समिति ने नोडल विभाग 

अर्थात्‌ वित्तीय सेवाएं विभाग के साथ-साथ विधायी विभाग, आर्थिक कार्य विभाग और 
विधायी कार्य विभाग का साक्ष्य लिया। 

9. 18 और 19 जुलाई, 2016 को समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार करने हेतु 
अपनी पांचवीं और छठीं बैठक आयोजित की। 

10. 20 जुलाई, 2016 को आयोजित अपनी सातवीं बैठक में समिति ने प्रारूप 
प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया और समिति की ओर से सभापति को 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि- 
(एक) समिति के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया 
जा सकता है; (दो) संसद में प्रतिवेदन होने के पश्चात्‌ संसद सदस्यों के संदर्भ हेतु समिति 
को विभिन्‍न ख्ोतों से प्राप्त ज्ञापनों की दो-दो प्रतियां संसदीय ग्रंथालय में रखी जा सकती 
हैं। 

11. समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार विधेयक में किए गए प्रमुख बदलावों 
से संबंधित समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के बारे में आगामी पैराओं में विस्तार से बताया 
गया है: 

भाग-एक 

एसएआरएफएईएसआई अधिनियम 2002 में संशोधन 

12. आस्ति पुनर्गठन कंपनी की परिभाषा-वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और 
पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ( एसएआरएफएईएसआई ) के 
अंतर्गत खंड-4 नई प्रस्तावित उपधारा 2(1) (aa) 

क.- समिति नोट करती है कि विधेयक का खंड 4 यह प्रस्तावित करता है कि 
धारा 2(1) (ख) के पश्चात्‌ एक नई उपधारा 2(1) (खक) अंतःस्थापित की जाए 
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जिसके द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन 

अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई) के अंतर्गत आस्ति पुनर्गठन कंपनी की परिभाषा को 

अंतःस्थापित किया गया है। प्रस्तावित नई उपधारा निम्नलिखित उपबंध करती है; 

“(खक) “ant पुनर्गठन कंपनी ”” से कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन निगमित 

तथा आस्ति पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण के कारबार को संचालित करने के प्रयोजन 

के लिये इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकृत कोई 

कंपनी अभिप्रेत है; 

भारतीय रिजर्व बैंक और कतिपय हितधारकों का यह मत था कि आस्ति पुनर्गठन 

कंपनियों (एआरसीज) की उपरोक्त परिभाषा के शब्दों से कंपनी अधिनियम, 1956 के 

अंतर्गत निगेमित व वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का 

प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकृत 

वर्तमान प्रतिभूतिकरण/पुनर्गठन कंपनियों की स्थिति के संबंध में भ्रम पैदा हो रहा है और 
इस प्रकार कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत विद्यमान आस्ति/पुनर्गठन कंपनियां 

बड़ी संख्या में अलग कर दी जायेंगी। 

इस संबंध में समिति पाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(20) कंपनी 

को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित करती है:-- 

“कंपनी से, इस अधिनियम के अधीन अथवा किसी पूर्व कंपनी विधि के अधीन 

निगमित कोई कंपनी अभिप्रेत है; 

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(20) के साथ पठित प्रस्तावित नई उपधारा 

2(1) (खक) से ऐसा जान पड़ता हैं कि कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित 

आस्ति पुनर्गठन कंपनियां (एआरसीज़) प्रस्तावित परिभाषा में कवर हो गयी प्रतीत होती 
हैं। तथापि, किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए समिति ने यह निर्णय लिया 

है कि विधेयक में निम्नलिखित खंड 4(1५) अंतःस्थापित किया जाए:-- 

““ (तीन) खंड (छ) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए; ama: 

“(छक) “कंपनी” का आशय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा (2) के खंड 

(20) में परिभाषित एक कंपनी है। 

ख. समिति आगे यह भी नोट करती है कि ऐसी wires भी हो सकती हैं जो 

पुनर्गठन या प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिकरण दोनों प्रकार के कारबार को 
संचालित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत हैं। उपरोक्त प्रस्तावित धारा में प्रयुक्त शब्दों 'आस्तियों 
का पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण' के प्रयोग में आस्तियों के पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण दोनों 
प्रकार के कारबार संचालित करने के लिए रजिस्ट्रीकृत कोई भी कंपनी कवर हो जाती हैं 

तथा इसमें इस प्रकार वे एआरसीज्ञ भी शामिल हो जाती हैं जो केवल पुनर्गठन/प्रतिभूतिकरण 
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के कार्य में हैं। अतः, समिति ने निर्णय लिया है कि प्रस्तावित, उपधारा के अंत में दिये 

गये शब्दों “आस्ति पुनर्गठन और प्रतिभूतिकरण” को “आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूतिकरण 

अथवा दोनों' शब्दों से प्रतिस्थापित किया wei इसके अलावा, जैसा कि प्रस्तावित 

धारा 2(1) (खक) में है, “कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सम्मिलित' शब्दों का लोप 

किया जाये। 

13. विधेयक में नया खंड 4(xii) का अंतःस्थापन--वित्तीय आस्तियों का 

प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत 

धारा 201) (न) (५) में संशोधन 

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन अधिनियम 

(एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम की धारा 2(1) (न) में संपत्ति को परिभाषित किया 

गया है। इस संबंध में उपखंड (०) निम्नलिखित दर्शाता हैः-- 

“oud आस्तियां, व्यवहार ज्ञान, पेटेंट प्रतिलिप्यधिकार (ट्रेड मार्क), लाइसेंस, नामाधिकार 

या इसी प्रकृति का ऐसा कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार ' 

समिति आगे नोट करती है कि विधेयक के खंड 25(v) के अनुसार, नई 

उपधारा 2 (जख) को अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे बैंकों और वित्तीय 

संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (आरडीबीएंडएफआई अधिनियम) के 

अंतर्गत संपत्ति की परिभाषा at शामिल किया जा सके। नई प्रस्तावित धारा के उपखंड 

में निम्नलिखित उपबंध किया गया है:-- 

(ड) अमूर्त आस्तियां, व्यवहार ज्ञान, प्रतिलिप्यधिकार, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, नामाधिकार 

या इसी प्रकृति का ऐसा कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार, जो रिजर्व बैंक 

द्वारा, अधिसूचना द्वारा ऐसे संपत्ति अधिकार के रूप में घोषित किया गया है, जिन 

पर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में प्रतिभूति हित का सृजन किया जा सकता 

a 

इस संबंध में समिति का यह मत है कि अमूर्त आस्तियों की प्रतिभूति के आधार 

पर ऋण प्रदान किया जा रहा है और केन्द्र सरकार को समय-समय पर अमूर्त आस्तियों 

के प्रकार को विनिर्दिष्ट करने का अधिकार दिए जाने की दृष्टि से समिति उक्त उपखण्ड 

को निम्नलिखित में प्रतिस्थापित करने का निर्णय लेती >. 

(S अमूर्त आस्तियां, व्यवहार ज्ञान, प्रतिलिप्यधिकार, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, नामाधिकार 

या इसी प्रकृति का ऐसा कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार, जैसाकि केन्द्र 

सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श कर विनिर्दिष्ट किया गया है। 

. साथ ही, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के अंतर्गत anf की परिभाषा और 

आरडीडीबी एण्ड एफआई अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित परिभाषा में सुसंगतता लाने के 
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लिए समिति ने खण्ड 4 के अंतर्गत निम्नलिखित उपखंड जोड़े जाने का निर्णय लिया 

हैः 

‘(xii) खंड (न) के उपखंड (५) में “इसी प्रकृति का ऐसा कोई अधिकार” के 

स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जाएं नामतः 

“जैसाकि केन्द्र सरकार द्वारा रिजर्व बैंक से परामर्श कर विनिर्दिष्ट किया गया 

है 

14. एसएआरएफएईएसआई के खंड 4 (xiv) प्रतिस्थापन एसएआरएफएईएसआई 

अधिनियम उपखंड (झ) के बाद उपखंड (झक ) का अंतःस्थापन 

प्रारूपण में स्पष्टता लाने तथा मौजूदा विधेयक में, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम 

में किए गए संशोधनों के अनुसार सुरक्षित लेनदारों के रूप में डिबेंचर =e को शामिल 

करने के लिए किए गए परिणामी संशोधनों के उद्देश्य से समिति ने विधेयक के 

खंड 4(xiv) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है: 

(यघ) सुरक्षित लेनदार से आशय है-- 

(एक) कोई बैंक या वित्तीय संस्थान या बैंकों या वित्तीय संस्थानों का कोई संघ का 

समूह जो खंड (ठ) के उपखंड (एक) या (एख) में यथा विनिर्दिष्ट किसी मूर्त 

आस्तिया अमूर्त आस्ति पर कोई अधिकार, हक या हित धारित करता है; 

(दो) किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा नियुक्त डिबेंचर =e; या 

(तीन) एक आस्ति पुनर्गठन कंपनी जो या तो उस रूप में कार्य कर रही हो या 

इस प्रकार के आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा प्रतिभूतिकरण या पुनर्निर्माण के लिए स्थापित 

न्याय का प्रबंध कर रही हो, जैसा भी हो; या 

(चार) बोर्ड के साथ पंजीकृत और सुरक्षित ऋण प्रतिभूतियों के लिए किसी कंपनी 

द्वारा नियुक्त डिबेंचर =e; या 

(पांच) कोई अन्य न्‍्यासी जो किसी बैंक या वित्तीय संस्था की ओर से प्रतिभूति 

धारित कर रहा हो और जिसके पक्ष में किसी वित्तीय सहायता के उपयुक्त पुनर्भुगतान 

के लिए किसी supa द्वारा प्रतिभूति हित सृजित किया गया है। 

15. प्रतिभूति हित की परिभाषा में संशोधन--खंड 4 (पंद्रह) नया प्रस्तावित 

खण्ड 2(1) (यच ) 

खंड 4 (भफ) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित 

का प्रवर्तन अधिनियम की धारा 2(1)(यच) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है 
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जिसके द्वारा प्रतिभूति हितों की परिभाषा में संशोधन किया गया है। विधेयक के खण्ड 4 

(भफ) की व्याख्या में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित 

का प्रवर्तन अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत उल्लिखित मामले के संबंध में प्रतिभूति 

हित को निकाल दिया गया है। समिति ने प्रारूप में wed लाने के प्रयोजन से प्रस्तावित 

प्रतिस्थापित उपधारा 201) (यच) के स्पष्टीकरण का लोप करने का निर्णय लिया। इसके 

अलावा, खंड (पंद्रह) में निम्नलिखित संशोधन किए se 

(एक) “जो भी” शब्द के स्थान पर “धारा 31 में विनिर्दिष्ट शब्दों को छोड़कर' शब्द 

प्रतिस्थापित किए जाएं। 

(दो) जहां भी शब्द “संपत्ति” विनिर्दिष्ट हो उसके स्थान पर ‘anita’ प्रतिस्थापित कर 

दिया जाए। 

(तीन) प्रतिस्थापित खंड aa (दो) में “अमूर्त af अथवा' शब्दों के पश्चात्‌ 

‘SRM अथवा' शब्द जोड़ें। 

16. व्यवसाय शुरू करने के लिए या चलाने के लिए आस्ति पुनर्गठन कंपनी हेतु 
आवश्यक निवल स्वामित्वाधीन निधि खण्ड 5 (एक) धारा 3 (1) (ख) का 

प्रतिस्थापन 

वित्तीय आस्तियों या प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन 

अधिनियम की धारा 3(1)(ख) में यह उपबंध किया गया है कि प्रतिभूतिकरण कंपनी या 

पुनर्गठन कंपनी के पास दो करोड़ रुपए से se की स्वयं की निधि या ऐसी अन्य रकम 

जो प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी द्वारा अर्जित की जाने वाली या अर्जित की 

गई कुल वित्तीय आस्ति के 15 प्रतिशत से अनधिक हो, जैसाकि भारतीय रिजर्व बैंक किसी 

प्रतिभूतिकरण कंपनी या पुनर्गठन कंपनी के लिए व्यवसाय शुरू करने या आस्तियों का 

पुनर्गटन करने, के लिए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, रखनी आवश्यक है। 

इस विधेयक के खण्ड 5 (झ) में पूर्वोक्त उपबंध को निम्नलिखित खण्ड से 

प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है: 

“*(ख) दो करोड़ रुपए से अन्यून की स्वयं की निधि या ऐसी अन्य रकम जो रिजर्व 
बैंक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे; 

समिति नोट करती है कि प्रस्तावित संशोधन के अनुसार किसी प्रतिभूतिकरण या 

पुनर्गटम कंपनी के लिए व्यवसाय शुरू करने या चलाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा 

अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट अधिकतम सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव किया 

गया है जिससे भारतीय रिजर्व बैंक उच्च अर्जित निधि आवश्यकता को अनुबंधित किए 
जाने हेतु सक्षम हो सके। अत: समिति प्रारूप को स्पष्ट करने के प्रयोजन के प्रस्तावित 

संशोधित खंड में 'ऐसी अन्य' शब्दों के बाद ‘Seq’ शब्द अंतःस्थापित करने का निर्णय 

लेती है। 
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17. एआरसी को प्रायोजित किए जाने हेतु मानदंड खंड 5 (दो) (a) 

[धारा 3(3) (च)] 

विधेयक का खंड 5 (दो) प्रस्तावित करता है कि मूल अधिनियम की धारा 3(3) 

(च) को प्रतिस्थापित कर दिया sme समिति नोट करती है कि वित्त मंत्री ने वर्ष 2016-17 

के लिए बजट अभिभाषण में प्रस्तावित किया है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण 

और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहितों का प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई) अधिनियम, 

2002 में यथावश्यक संशोधन किए जाएं, जिससे एआरसी के प्रायोजित को एआरसी में 100 

प्रतिशत SH रखे जाने हेतु सक्षम किया जा सके व गैर संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूतिगत 

प्राप्तियों में निवेश की अनुमति दी जा सके। इस संबंध में समिति निर्णय लेती है कि 

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन अधिनियम 

की धारा ३(3)(च) को निम्नलिखित उपबंध से प्रतिस्थापित किया गयो है:-- 

‘C@) कि आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी का प्रायोजित व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे 

व्यक्तियों हेतु जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुरूप एक सक्षम व 
उपयुक्त व्यक्ति है।' 

समिति, परिणामी संशोधन के रूप में, आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों की पूंजी में 

संचालन हित संबंधी प्रतिबंधों में छूट के अलावा, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और 

पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहितों का प्रवर्तन अधिनियम (एसएआरएफएईएसआई) की धारा 3(3) 

(घ) का लोप किए जाने का निर्णय लेती है, जिससे एआरसीज़्ञ में निदेशक मंडल की 

संरचना में कोई प्रतिबंध न हो। 

18. धारा 5(1क ) के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट 

विधेयक के खंड 6 (एक) में यह प्रस्तावित है कि धारा 5 में एक नई उपधारा 

(1क) अंतःस्थापित कर दी जाए जो निम्नलिखित प्रकार से हो: 

“(1क) कतिपय दस्तावेज जिसे वित्तीय आस्तियों का अर्जन किए जाने के प्रयोजन 

हेतु उपधारा (1) के अंतर्गत आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी के पक्ष में किसी बैंक अथवा 

वित्तीय संस्थान द्वारा निष्पादित किया जाए, भारतीय wr अधिनियम, 1899 की 

धारा sa के उपबंधों के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी से छूट दी sre” 

विस्तृत चर्चा के पश्चात्‌, समिति की राय है कि खंड 6 में उपबंधित स्टाम्प ड्यूटी 

से छूट मात्र आस्तियों के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय आस्तियों के ans के लिए ही है। इस 

प्रकार की छूट का इस प्रकार के मामलों में दुरुपयोग जिनमें एआरसी द्वारा इस तरह का 

अर्जन अपने स्वयं के अथवा निवेशकों के उपयोग हेतु है, समिति का मानना है कि 

आस्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूतिकरण के यथार्थ प्रयोजन को अधिनियम में उल्लेखित 

किया जाना चाहिए।



अतः, समिति निर्णय लेती है कि मूल अधिनियम की धारा 5(1क) में निम्नलिखित 
उपबंध अंतःस्थापित किया जाए:-.. 

“बशर्ते कि इस उपधारा के उपबंध ऐसे मामलों में लागू नहीं होंगे जहां आस्ति 
पुनर्निर्माण कम्पनी द्वारा वित्तीय आस्तियों के अर्जन का प्रयोजन आस्ति पुनर्निर्माण 

अथवा प्रतिभूतिकरण के अलावा Vt” 

19. आस्ति पुनर्निर्माण के प्रयोजन से एआरसी द्वारा वित्तीय आस्ति का अर्जन-- 
नई प्रस्तावित धारा 50 1ख) और 5( 3क) का लोप 

विधेयक का खंड 6(i) धारा 6 में नई उपधारा (1ख) और 3क, जो निम्नवत्‌ उपबंध 

करते हैं, के अंतःस्थापन का प्रस्ताव करता है:-- 

*(1ख) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी उस स्थिति में, जिसमें उधार लेने वाला नियत तारीख 
पर प्रतिभूत ऋण अथवा उसकी कोई fea नहीं दे पाता; आस्ति पुनर्निर्माण के 

प्रयोजन से किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान की वित्तीय आस्ति का अधिग्रहण कर 
सकती है भले ही इस प्रकार के उधार लेने वाले के खाते को अनर्जक आस्ति के 

रूप में वर्गीकृत किया गया हो अथवा नहीं। 

““(3क) तत्समय you feet अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी 
उपधारा (1) के अधीन निष्पादित दस्तावेज के आधार पर, आस्ति पुनर्गठन कंपनी का 

नाम सभी रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों या पब्लिक अभिलेखों या ऐसे अन्य अभिलेख और 

किसी न्यायालय, अधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष बैंक या वित्तीय 

संस्था द्वारा या उसके विरुद्ध सभी विधिक कार्रवाइयों में प्रतिस्थापित होंगे और ऐसी 
ate पुनर्गठन कंपनी ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था: के सभी अधिकारों के प्रयोग करने 

के हकदार st"! 

इस संबंध में समिति नोट करती है कि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के उपबंध 

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और अनर्जक आस्तियों के आस्ति पुनर्निर्माण की व्यवस्था 
करते हैं। धारा 5 की उपधारा 1 के अंतर्गत आस्तियों के अर्जन करने की शक्ति में अनर्जक 
आस्तियों के रूप में अवर्गीकृत स्वस्थ आस्तियों का अर्जन करना शामिल है। इस प्रकार 
समिति का मत है कि प्रस्तावित संशोधन अनावश्यक है। इसलिए समिति ने विधेयक के 
खंड 6 द्वारा अंतःस्थापित करने के लिए यथा प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा 5 की 

नई उपधारा 1ख और 3क का लोप करने का निर्णय लिया है। चूंकि, एसएआरएफएईएसआई 

अधिनियम की धारा 5(3) और 5(5); ने प्रस्तावित धारा 3(क) के उपबंध को पहले 

ही कवर किया हुआ है, इसलिए समिति ने प्रस्तावित धारा 3(क) का लोप करने का 
निर्णय लिया है। 

20. प्रतिभूति प्राप्तियों में गैर-संस्थागत निवेशकों द्वारा निविश-एसएआरएफएईएसआई 
. अधिनियम का खंड 7 धारा 7(1) 

विधेयक के खंड 7 का आशय मूल अधिनियम की धारा 7 में संशोधन करना है 

ताकि प्रतिभूति प्राप्तियों में ad संस्थागत क्रेता के अतिरिक्त गैर-संस्थागत क्रेता भी निवेश 
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कर सकें। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2016-17 में गैर-संस्थागत निवेशकों को 

प्रतिभूति प्राप्तियों में निवेश करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है ताकि बैंककारी 

धारा में प्रबलित आस्तियों की समस्या से निपटा जा सके। इस संबंध में समिति ने मूल 

अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत गैर-संस्थागत निवेशकों को शामिल करने का निर्णय 

लिया है। विधेयक के खंड 7 में निम्नवत्‌ संशोधन किया गया है:-- 

“मूल अधिनियम कौ धारा 7 में, उपधारा (1) में, “(जनसाधारण को की गई 

प्रस्थापना से fast)” कोष्ठकों और शब्दों को “या गैर-संस्थागत निवेशकों सहित 

निवेशकों का ऐसा अन्य कोई प्रवर्ग जो समय-समय पर बोर्ड के परामर्श से रिजर्व 

बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा” से प्रतिस्थापित किया जाए।' 

मूल अधिनियम में परिणामी संशोधन किए जाने हेतु, विधेयक के खंड 3(तीन) और 

३(चार) के अनुसार निम्नलिखित सामान्य खंड अंतःस्थापित कर दिया जाए:-- 

*3(तीन) जहां भी “अर्हित संस्थागत क्रेता' शब्द हो उनके स्थान पर “अर्तित क्रेता' 

शब्द प्रतिस्थापित कर दिए sid’ 

“३(तीन) जहां भी ‘aga संस्थागत क्रेता' शब्द हो उनके स्थान पर “अर्तित क्रेता” 

शब्द प्रतिस्थापित कर दिए जाएं।' 

21. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एआरसी की लेखा परीक्षा और जांच-खंड 10 

प्रस्तावित धारा 12बी (झ) 

विधेयक के खंड 10 में यह प्रस्ताव है कि नई प्रस्तावित धारा 12बी (a) अंतः 

स्थापित कर दी जाए. जिसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को समय-समय पर आस्ति 

पुनर्निर्माण कंपनी कौ लेखा परीक्षा और निरीक्षण किए जाने हेतु प्राधिकृत किया है। इस 

संबंध में, समिति का मत है कि विशेष न्याय संबंधी लेखा परीक्षा किए जाने हेतु रिजर्व 

बैंक को यह प्राधिकृत कर दिया जाए कि इस प्रकार की लेखा परीक्षा को किसी अन्य 

विशिष्ट एजेंसी को सौंपा जाए। इसके आलोक में, समिति ने निर्णय लिया है कि प्रस्तावित 

धारा 12(बी)(झ) में अंतर्विष्ट शब्द “लेखा परीक्षा और निरीक्षण करेगा' के स्थान पर 

“लेखा परीक्षा और निरीक्षण करेगा या करवाएगा' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। 

22. मूल अधिनियम (विधेयक के खंड 10) की प्रस्तावित धारा 12ख (3) 

(ख) में परंतुक अंतःस्थापित किया जाना 

समिति ने निर्णय लिया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप प्रस्तावित धारा 

12ख (3)(ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कर दिया जाए: 

“बशर्ते कि खंड (क) के अंतर्गत चेयरमैन अथवा निदेशक को हटाए जाने हेतु कोई 

भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उनको सुने जाने का 

अवसर न दिया गया en”



23. अन्य प्रस्तावित धाराओं 30m से 309 के साथ प्रस्तावित नई धाराओं 127 

और 12घ की असंगतता 

रिजर्व बैंक तथा कुछ पणधारकों ने अपने लिखित ज्ञापन में अन्य प्रस्तावित धाराओं 

30% से 30घ के साथ प्रस्तावित नई धाराओं 127 और 12घ की असंगतता की ओर इंगित 

किया है और इसीलिए धारा 127 और 12घ का लोप करने तथा धारा 30क से 30घ में 

परिणामी संशोधन करने का सुझाव दिया है। 

समिति पाती है कि नई प्रस्तावित धाराएं i खंड (10) और धारा 30क 

(खंड 20) किसी एआरसी/किसी व्यक्ति द्वारा रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुपालन न किये 

जाने पर शास्ति के उपबंध का प्रस्ताव करती हैं। जबकि प्रस्तावित धारा 12ग के अंतर्गत 

शास्ति अधिरोपित करने वाला प्राधिकारी रिजर्व बैंक है, प्रस्तावित धारा 30क के अंतर्गत 

यह न्यायनिर्णायक प्राधिकारी है; जो कि ऐसा प्राधिकारी है जो कि इस संबंध में उपलब्ध 

कराये गए स्पष्टीकरण के अनुसार समय-समय पर निर्दिष्ट रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी 

अथवा अधिकारियों की समिति होती है। समिति यह भी नोट करती है कि उपर्युक्त 
स्पष्टीकरण के अनुसार “afd व्यक्ति'' में एआरसी अथवा कोई व्यक्ति; जिसने कोई 

चूक अथवा उल्लंघन अथवां व्यतिक्रम किया हो शामिल है। व्यापक जांच के बाद समिति 

ने महसूस किया कि नई प्रस्तावित धाराएं 30के से 30घ बहुत व्यापक हैं और उसमें शास्ति 

अधिरोपित करने, शास्ति के विरुद्ध अपील करने, अपीलीय प्राधिकारियों और शास्तियों की 

वसूली की शक्तियों संबंधी उपबंध शामिल हैं। चूंकि प्रस्तावित धारा 12ग और 12घ में 

अंतर्विष्ट उपबंधों पर धारा 30m से 30घ में विस्तार से एक ही स्थान पर बताया गया 

है, इसलिए प्रस्तावित धारा 12ग और 12घ अनावश्यक प्रतीत होती हैं। इस संबंध में, 

समिति भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य पणधारकों के विचारों से सहमत है इसलिए उसने 

धारा 121 और 12घ का लोप करने का निर्णय किया है। 

इसके आगे धारा 12ग और 12घ की भावना; जो धारा 9 अथबा धारा 12 अथवा 

धारा 12क तथा धारा 30क के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का अनुपालन न 

करने हेतु शास्ति के बारे में बताती है; को व्यापक रूप से शामिल करने के लिए समिति 

ने प्रस्तावित धारा 30क(1) के “उन धाराओं A” शब्दों को “इस अधिनियम के अंतर्गत 

रिजर्व बैंक द्वारा जारी किसी निर्देश का अनुपालन करने में विफल होता 2” शब्दों से 

प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। समिति ने यह निर्णय भी लिया है कि प्रस्तावित 

धारा 121 और 12घ के लोप के मद्देनजर प्रस्तावित st 30क से 30घ तथा अधिनियम 

के अन्य संगत खंडों में परिणामी संशोधन किये जायें। 

24. प्रतिभूत लेनदार को Vee अथवा समनुदेशन अथवा विनिर्धारित स्थितियों में 
विक्रय रोकने के उपबंध — एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(8) में 
संशोधन [ विधेयक का खंड 11(ii)] 

विधेयक का खंड 11(ii) एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(8) में 
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संशोधन का प्रस्ताव करता है। मौजूदा धारा 13(8) निम्नवत्‌ उपबंध करती है:-- 

“यदि प्रतिभूत लेनदार को शोध्य रकम उसके द्वारा उपगत सभी लागत, प्रभारों और 

व्ययों सहित, प्रतिभूत लेनदार को विक्रय अथवा अंतरण हेतु नियत तारीख के पूर्व 

किसी समय निविदत्त कर दी जाती है, तो प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत आस्ति का 
विक्रय अथवा अंतरण नहीं किया जाएगा और उसके द्वारा उस प्रतिभूत आस्ति के 
अंतरण अथवा विक्रय हेतु कोई और कदम नहीं उठाए जाएंगे।'” 

प्रस्तावित संशोधित धारा 13(8) में निम्नवत्‌ प्रावधान किया गया है:-- 

(8) जहां प्रतिभूत लेनदार को शोध्य रकम को, उसके द्वारा उपगत सभी लागत, 
प्रभारों और oat सहित, प्रतिभूत लेनदार के पट्टे, समनुदेशन या विक्रय के लिए 

नियत तारीख के पूर्व किसी समय निविदत्त कर दिया जाता है: 

“ (एक) प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत आस्तियों को vee पर नहीं दिया जाएगा, 

उनका समनुदेशन या विक्रय नहीं किया जाएगा; और 

(दो) इस उपधारा के अधीन आस्तियों के पट्टे या समनुदेशन या विक्रय के लिए 
ऐसे प्रतिभूति लेनदार द्वारा लेने के कोई उपाय किए जाने की दशा में, प्रतिभूत 
आस्तियों के vee या समनुदेशन या विक्रय के लिए प्रतिभूत लेनदार द्वारा कोई और 
कदम नहीं उठाए sy” 

इस संबंध में, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(5) में प्रावधान है 

कि प्राधिकृत अधिकारी किसी अनुमोदित मूल्यांकक से संपत्ति का मूल्यांकन कराएगा और 
प्रतिभूत लेनदार के परामर्श से संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण करेगा और 
निम्नलिखित विधियों में से किसी के भी द्वारा ऐसी अचल प्रतिभूत आस्ति की पूर्ण रूप 
से अथवा उसके किसी भाग की बिक्री कर सकेगा:-- 

(क) समान प्रतिभूत आस्तियों के विषय में संव्यवहार करने वाले अथवा अन्यथा 

ऐसी आस्तियों को खरीदने के इच्छुक व्यक्तियों से कोटेशन प्राप्त करने के 
द्वारा; अथवा 

(ख) जनता से निविदाएं आमंत्रित करने के द्वारा; 

(ग) सार्वजनिक नीलामी द्वारा; अथवा 

(a) निजी संधि द्वारा 

समिति ने इस संबंध में प्रस्तावित संशोधन और मौजूदा नियमों की जांच करने के 
बाद खंड 11(ii) [मूल अधिनियम की धारा 13(8)] को निम्नवत्‌ संशोधित करने का 

निर्णय लिया: 

(8) जहां प्रतिभूत लेनदार को शोध्य रकम को, उसके द्वारा उपगत सभी लागत, 

प्रभारों और व्ययों सहित, प्रतिभूत लेनदार को सार्वजनिक नीलामी हेतु सूचना के 
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प्रकाशन अथवा सार्वजनिक कोटेशन द्वारा निविदा आमंत्रित करने अथवा yee, समनुदेशन 

द्वारा अंतरण हेतु निजी संधि अथवा प्रतिभूत आस्तियों के vee, समनुदेशन या विक्रय 

के लिए नियत तारीख के पूर्व किसी समय निविदत्त कर दिया जाता है:- 

(एक) प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत आस्तियों को vee समनुदेशन या विक्रय के 

माध्यम से हस्तांतरित नहीं किया जाएगा; और 

(दो) इस उपधारा के अधीन आस्तियों के vee या समनुदेशन या विक्रय के लिए 

ऐसे प्रतिभूति लेनदार द्वारा लेने के कोई उपाय किए जाने की दशा में, 

प्रतिभूत आस्तियों के yee या समनुदेशन या विक्रय के लिए प्रतिभूत लेनदार 

द्वारा कोई और कदम नहीं उठाए जाएंगे।'” 

25. सीएमएस अथवा डीएम द्वारा कारणों को रिकॉर्ड करना — खंड 12 (मूल 

अधिनियम की धारा 14(1) के दूसरे परन्तुक के पश्चात्‌ Us का अंतःस्थापन ) 

समिति कतिपय आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए मूल अधिनियम की धारा 14 के 

अंतर्गत आदेश जारी करने हेतु सीएमएम/डीएम को और समय विस्तार मुहैया कराने के 

दृष्टिगत मूल अधिनियम की धारा 14(1) के दूसरे परन्तुक के पश्चात्‌ निम्नलिखित परन्तुक 

अंतःस्थापित करने का निर्णय लेती है:-- 

“aed am यह कि जहां चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा जिलाधीश की राय यह 

हो कि इस उपधारा के अंतर्गत कोई आदेश तीस दिन के अंदर पारित नहीं किया 

जा सकता है, वह कारणों को रिकॉर्ड करने के पश्चात्‌ आगे की अवधि के अंदर 

के आशय का, जो कुल मिलाकर साठ दिन:से अनधिक हो, आदेश पारित कर सकता 

है 

26. प्रस्तावित धारा 14( 2क ) का लोप किया जाना--खंड 12(ii) 

खंड 12(1) में निम्नलिखित नई धारा (2क) का अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित 

“उपधारा (1) के अंतर्गत कोई आवेदन:-- 

(क) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 19 की उपधारा (2) के अनुपालन 

में किसी उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में उनके क्रमशः ऋण के प्रतिभूत लेनदारों 

के रूप में दो या अधिक बैंकों के साथ या बिना किसी वित्तीय संस्था जिसमें किसी 

उधार लेने वाली कंपनी के शेयरों में उनके क्रमशः: ऋण के भाग को परिवर्तित किया 

है या ऐसे बैंक के नाम में किसी वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी 

रखे गए प्रवर्तक शेयरधारक के शेयरों के अंतरण में प्राप्त किए हैं, उधार लेने वाली 

कंपनी के पचास प्रतिशत शेयर पूंजी से अधिक के दोनों नियंत्री हैं; या 

(ख) कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी या वित्तीय संस्था या कोई अन्य समनुदेशी उधार 

लेने वाली कंपनी की शेयर पूंजी का 51% से अधिक की नियंत्री है, द्वारा भी किया 

जा सकेगा। 
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स्पष्टीकरण-शंकाओं के निवारण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिभूत 

लेनदार द्वारा किसी उधार देनें वाली कंपनी के शेयरों के ऋण के शेयरों के परिवर्तन 

wad प्रतिभूतियों के प्रतिभूत लेनदारों के अधिकारों पर किसी भी प्रकार के प्रभाव 

नहीं डालेंगे और इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऋण 

की बकाया रकम की बसूली कर सकेंगे।'! 

समिति पाती है कि एसएआरएफएईएसआई की मौजूदा धारा 14(1) के अंतर्गत किसी 

प्रतिभूत लेनदार द्वारा किसी ऐसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण के प्रयोजन हेतु चीफ 

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अथवा जिलाधीश से लिखित में अनुरोध किया जा सकेगा। किसी 

कंपनी के आस्तियों को कब्जे में लेने अथवा ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करने के मामले 

में कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एक्ट, 1992 और अन्य संगत कानूनों का अनुपालन 

अपेक्षित होगा। अतएवं समिति उप-धारा 2(क) का लोप करने का निर्णय लेती है। 

27. एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 15(4) में परंतुक का 

अंतःस्थापन--विधेयक का खंड 13 

विधेयक के खंड 13 में प्रस्तावित है कि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 

15(4) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाए:-- 

“परंतु यदि कोई प्रतिभूत लेनदार, संयुक्त रूप से अन्य प्रतिभूत लेनदार या किसी 

आस्ति पुनर्गठन कंपनी या वित्तीय संस्था या किसी अन्य समनुदेशी के साथ अपने ऋण 

को किसी उधार देने वाली कंपनी के शेयरों में भागत: परिवर्तित करता है और उस 

उधार लेने वाली कंपनी में नियंत्री हित अर्जित कर लेता है, प्रतिभूत लेनदार के लिए 

यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे उधार लेने वाले के कारबार को पुनर्स्थापित 

करे।'! 

समिति का मानना है कि यह कहने से कि प्रतिभूत लेनदार के लिए यह आवश्यक 

नहीं होगा कि वह ऐसे उधार लेने वाले के कारबार को पुनर्स्थापित करे, यह मंशा प्रतीत 

होती है कि ऐसे लेनदार के कारबार के प्रबंधन को पुनर्स्थापित नहीं करना है। अतः, 

समिति शब्दों “प्रतिभूत लेनदार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि ऐसे उधार लेने वाले 

के कारबार को पुनर्स्थापित करें” के स्थान पर शब्दों “ऐसा प्रतिभूत लेनदार ऐसे उधार 

लेने वाले के कारबार का प्रबंध पुनर्स्थापित करने के लिए उत्तरदायी नहीं erm” को 

प्रतिस्थापित करने का निर्णय लेती है। 

28. डीआरटी में आवेदन फाइल करना -- तत्संबंधी क्षेत्राधिकार --- धारा 17( 1क ) 

(विधेयक का खंड 14) का अंतःस्थापन 

धारा 14(8) का आशय उन ऋण वसूली अधिकरणों के समक्ष जिसकी अधिकारिता 

की स्थानीय सीमा के भीतर वाद हेतुक पूर्णतः या भागत: उत्पन्न होता है; या जहां प्रतिभूत 

आस्ति अवस्थित है, में प्रतिभूतिकरण आवेदन फाइल करने की सुविधा प्रदान करने से है। 
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डीआरटी में आवेदन फाइल करने के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने के प्रयोजन से समिति यह 
सिफारिश करती है कि प्रस्तावित धारा 17(1क) के अंतर्गत उपखंड (ख) के बाद उपखंड 
(ग) जोड़ा जाए। 

“ (ग) बैंक अथवा वित्तीय den की शाखा अथवा कोई अन्य कार्यालय कार्यरत है 
और ऐसे खाते का रखरखाव करता है जिसमें दावा किया गया ऋण कुछ समय के 
लिए बकाया है।'” 

29. मूल अधिनियम की प्रस्तावित धारा 17( 1ख ) का लोप करना ( विधेयक का 
खंड 14) 

प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण age विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) 
विधेयक, 2016 की धारा उधार लेने वाले अथवा किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा अधिनियम 

की धारा 13(iv) के अंतर्गत बैंक की कार्रवाई के विरुद्ध आवेदन किए जाने का उपबंध 

करती है। यदि ऋण वसूली अधिकरण इस निर्णय पर पहुंचता है कि बैंक की कार्रवाई 
तर्कसंगत नहीं है; धारा 17(3) यह उपबंध करती है कि प्रतिभूत आस्ति के कब्जे का 
उधार लेने वाले के पास पुनर्स्थापन होगा। तथापि, बैंक की कार्रवाई से व्यथित किसी अन्य 
व्यक्ति के पक्ष में ऐसे कब्जे के पुनर्स्थापन का कोई उपबंध नहीं है। उच्चतम न्यायालय 
हर्षद Tiel बनाम आईएआरसी में अभिनिर्धारित किया है कि ऋण वसूली अधिकरण के 
पास धारा 17 के अंतर्गत, किसी तीसरे पक्ष द्वारा किसी आवेदन में दावा की गई अभिधृति 

या अन्य अधिकार के बारे में निर्णय करने की कोई शक्ति नहीं है। उच्चतम न्यायालय 
ने आगे यह निर्देश दिया है कि ऐसे आवेदनों पर जिलाधीन अथवा चीफ मेट्रोपोलिटन 
मजिस्ट्रेट द्वावा अधिनियम की धारा 14 के अधीन निर्णय लिया जाएगा। 

प्रस्तावित संशोधन डीआरटी को किसी व्यथित पक्ष को प्रतिभूत आस्ति के कब्जे को 
पुनर्स्थापित करने की शक्ति प्रदान करते हैं, यदि बैंक की कार्रवाई अवैध है और साथ 

ही डीआरटी को प्रतिभूत आस्तियों में अभिधृति अधिकार सहित तृतीय पक्ष के अधिकारों 
के संबंध में निर्णय लेने की भी शक्ति प्रदान करते हैं। समिति पाती है कि उच्चतम 
न्यायालय के निर्णयों तथा विभिन्‍न राज्यों में लागू अभिधृति संरक्षण कानूनों के आलोक में 
प्रस्तावित संशोधन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। 

(एक) विशाल| एन. कलसारिया बनाम बैंक ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम 
न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि डीआरटी को बैंकों में बंधक संपत्ति के 
संबंध में तृतीय पक्ष द्वारा दावाकृत अभिधृति अधिकार का निर्णय करने की 
शक्ति प्राप्त नहीं है। 

(दो) संविधान के अंतर्गत अभिधारण अधिकार तथा मकान मालिक और किराएदार 
के बीच संबंध राज्य का विषय है और केन्द्रीय कानून के अंतर्गत स्थापित 
डीआरटी को राज्य किराया नियंत्रण कानूनों के अंतर्गत संरक्षित अभिधृति 

वाले किराएदारों के संबंध में अभिधृति अधिकारों के बारे में निर्णय लेने की 
शक्ति प्रदान नहीं की जा सकती। 
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(तीन) उच्चतम न्यायालय के हर्ष गोवर्धन सोंदागर बनाम इंटरनेशनल Wea 

रिकनन्‍्सट्रक्शन कंपनी लि. (2014) संबंधी उक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित 

किया गया कि बैंक निम्नलिखित से घर खाली करा सकता है:-- 

(क) वे किराएदार . जिनके पट्टे/अभिधृतियां समाप्त हो गयी हैं अथवा 
जिनका पर्यावसान हो गया है; अथवा 

(ख) वे किराएदार जिनके पट्टे/अभिधूतियां--- 

(एक) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 65क के प्रतिकूल 

हैं; अथवा 

(दो) बंधक-निबंधनों के प्रतिकूल हैं; अथवा 

(तीन) बैंक द्वारा एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13(2) 
के अंतर्गत बैंक द्वारा व्यतिक्रम और मांग की सूचना जारी 
किए जाने के पश्चात्‌ सृजित हुए हों। 

उक्त स्थिति के दृष्टिगत समिति यह निर्णय करती है धारा 17 के प्रावधानों में स्पष्ट 

रूप से उन मामलों जिनमें डीआरटी, धारा 17 के अंतर्गत प्रतिभूतियों के प्रवर्तन हेतु बैंकों 
को कार्रवाई करने की अनुमति संबंधी आदेश पारित कर सकते हैं, को विनिर्दिष्ट करते 
हुए संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए धारा 17 (खंड 14) में प्रस्तावित 
धारा 11क) का लोप कर दिया है। संशोधित धारा 17(3) निम्नवत्‌ है:-- 

(तीन) उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाए, 

अर्थात्‌: 

“ (3) यदि ऋण वसूली अधिकरण मामले के संबंध में तथ्यों और परिस्थितियों तथा 
पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करने के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि 
प्रतिकूल लेनदार द्वारा किए गए धारा 13 की उप-धारा (4) में संदर्भित कोई भी 
उपाय इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत रचित नियमों के अनुसार नहीं 
हैं और उधार लेने वाले अथवा किसी अन्य व्यक्ति को प्रतिभूत आस्तियों के प्रबंधन 
का पुनर्स्थापन सौंपे जाने अथवा उनका पुनर्स्थापन किए जाने अथवा कब्जा दिए जाने 
की आवश्यकता है तो, यह आदेश द्वारा-- 

(क) प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13 की उप-धारा (4) के संदर्भित किसी एक 

या अधिक उपायों के अवलंब को अवैध घोषित कर सकता है; और 

(ख) उधार लेने वाले अथवा ऐसे अन्य व्यथित व्यक्ति जिसने उप-धारा. (1) के 
अंतर्गत आवेदन फाइल किया है, जैसा भी मामला हो, को प्रतिभूत आस्तियों 
का कब्जा अथवा प्रबंधन पुनर्स्थापित कर सकता है; और 

(ग) प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत लिए गए किसी 

भी अवलंब के संबंध में, जो यह उचित और आवश्यक समझे, ऐसे निदेश 
पारित कर सकता है। 
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(चार) उप-धारा (4) के warn, निम्नलिखित उप-धारा अंतःस्थापित की जाए, 

अर्थात्‌:- 

“(4क) (एक) जहां कोई व्यक्ति, उप धारा (1) के अंतर्गत किसी आवेदन में 

प्रतिभूत आस्ति पर किसी अभिधृति अथवा yee के अधिकारों का दावा करता है; ऋण 

वसूली अधिकरण द्वारा ऐसे दावों के संबंध में मामले के संबंध में तथ्यों और 

परिस्थितियों तथा पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की जांच करने के पश्चात्‌ प्रतिभूति हित 

के प्रवर्तन के प्रयोजन हेतु यह जांच की जाए कि क्या पट्टा अथवा अभिधुृति-.. 

(क) समाप्त हो गया/गयी है अथवा उसका पर्यावसान हो गया है; अथवा 

(ख) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 65क के प्रतिकूल है; अथवा 

(ग) बंधक-निबंधनों के प्रतिकूल है; अथवा 

(घ) बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के अंतर्गत बैंक द्वारा 

व्यतिक्रम और मांग की सूचना जारी किए जाने के पश्चात्‌ सृजित हुआ/हुई 

है| 

(दो) जहां ऋण वसूली अधिकरण इस बात से संतुष्ट है कि प्रतिभूत आस्ति में 

दावाकृत अभिधृति अधिकार अथवा पट्टा अधिकार खंड (एक) के उपखंड (क) अथवा 

उप-खंड (ख) अथवा उप-खंड (ग) अथवा उप-खंड (घ) के अंतर्गत आता है तो 

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, ऋण 

वसूली अधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, जैसा यह उचित समझे, आदेश 

पारित कर सकता है। 

30. एसएआरएफएईएसआई अधिनियम को आईबीसी कोड के अनुरूप बनाना- 

एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की प्रस्तावित धारा 26(S) के पश्चात्‌ परंतुकों का 

अंतःस्थापन (खंड 17, नई प्रस्तावित धारा iva) 

समिति नोट करती है कि आईबीसी कोड, 2016 की धारा 14(1)(ग) में समाधान 

प्रक्रिया के दौरान बंधक का प्रावधान है जो कि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के 

अंतर्गत किसी प्रतिभूति हित की वसूली अथवा प्रवर्तन हेतु कार्रवाई को निषिद्ध करता है। 

यदि समाधान अनुमोदित नहीं होता है तो आईबीसी की धारा 52 में एसएआरएफएईएसआई 

अधिनियम के अंतर्गत प्रतिभूति fea के प्रवर्तन का प्रावधान है। उपरोक्त उपबंधों के संबंध 

में ऐसा प्रतीत होता है कि आईबीसी का आशय, जहां तक प्रतिभूति हित की वसूली अथवा 

प्रवर्तन का संबंध है, आईबीसी को एसएआरएफएईएसआई के अनुरूप बनाना है। तथापि, 

समिति स्पष्टता तथा आईबीसी के उपबंधों को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम और 

आरडीडीबी तथा wren we के अनुरूप बनाने हेतु यह निर्णय लेती है कि 

एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की प्रस्तावित धारा 20(कख) खंड 29(xix) और 

प्रस्तावित धारा 26(ड) और आरडीडीबी एंड एफआई एक्ट की धारा 31ख (विधेयक का 
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खंड 38) के पश्चात्‌ निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाए- 

“स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों हेतु, Ween यह स्पष्ट किया जाता है शोधन 

अक्षमता और दीवाला संहिता, 2016 के प्रारंभ होने के बाद, ऐसे मामले जिनमें उधार 

लेने वाले की प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में शोधन अक्षमता और दीवाला कार्यवाही 

लंबित है, ऋण भुगतान में प्रतिभूत लेनदारों की पूर्वीकता उस संहिता के प्रावधानों 

के अध्यधीन eit” 
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भाग दो 

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 

में प्रस्तावित संशोधन 

31. डीआरटी/डीआरएटी में रिक्तियों को भरने हेतु सुझाया गया तंत्र -- धारा 
4( 2 ), धारा 6, धारा 8 और धारा 11 (खंड 25क, 26, 26क और 27) में संशोधन 

विभिन्‍न ऋण वसूली अधिकरणों में मामलों के लंबित रहने के मुद्दे पर वित्तीय सेवा 
विभाग ने समिति को यह बताया कि ऋण वसूली अधिकरणों में लगभग 70,000 मामले 
लंबित हैं जिनमें पांच लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि शामिल है। विभिन्‍न 
हितधारकों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में मामलों के लंबित रहने के संबंध में एक कारण यह बताया 
गया है कि यह स्थिति विभिन्‍न डीआरटी/डीआरएटी में पदों के रिक्त रहने की वजह से 
है। हितधारकों ने इस संबंध में अनेक सुझाव दिए हैं। इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा करने 
के बाद समिति ने यह निर्णय लिया कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली 
अधिनियम (आरडीडीबी एंड एफआई एक्ट) के अंतर्गत निम्नलिखित नए प्रावधान अंतः 
स्थापित किए जाएं/कुछ प्रावधान प्रतिस्थापित किए जाएं; 

क. मूल अधिनियम की धारा 4(2) (खंड 25H) 

25क. मूल अधिनियम में धारा 4 में उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 
प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्‌:-- 

“ (2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केंद्रीय सरकार 

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत स्थापित किसी अन्य अधिकरण 

के पीठासीन अधिकारी को, इस अधिनियम के अंतर्गत उस अधिकरण का 

पीठासीन अधिकारी रहते हुए भी, ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन 

अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी; अथवा 

(ख) wera प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अंतर्गत स्थापित किसी अन्य अधिकरण 
में पदधारक न्यायिक सदस्य को, इस अधिनियम के अंतर्गत उस अधिकरण 
का न्यायिक सदस्य होते हुए भी, ऋण वसूली अधिकरण के पीठासीन 
अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी।”' 

ख. मूल अधिनियम (खंड 26 ) की धारा 6 

धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा का प्रतिस्थापन किया जाए: 

“किसी अधिकरण का पीठासीन अधिकारी उस तारीख से जिस से उसने पदभार ग्रहण 

किया है पांच वर्षों की अवधि तक पद पर बना रहेगाः 
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परन्तु यह कि 65 वर्ष की आयु का होने के बाद कोई भी व्यक्ति अधिकरण के 

पीठासीन अधिकारी के रूप में पदधारण नहीं करेगा।'' 

ग. मूल अधिनियम की धारा 8 (खंड 26क ) 

मूल अधिनियम की धारा 8, उपधारा (1) में निम्नलिखित vege अंतःस्थापित किये 

जायेंगे अर्थात्‌ :- 

“परन्तु यह कि केन्द्रीय सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत स्थापित 

किसी अन्य अपील अधिकरण के अध्यक्ष को उस अपील अधिकरण का अध्यक्ष बने 

रहने के अतिरिक्त इस अधिनियम के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण के अध्यक्ष के 

कर्त्तव्यों का निर्ववन करने के लिए प्राधिकृत कर सकती ZI” 

a. मूल अधिनियम की धारा 11 (खंड 27) 

समिति नोट करती है कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली 

अधिनियम की मौजूदा धारा 11 के अनुसार किसी अपील अधिकरण का अध्यक्ष पदभार 

ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्षो की अवधि तक अथवा 65 वर्षों की आयु प्राप्त करने 

तक; दोनों में से जो भी पहले हो, पद पर बनना रहेगा। 

विधेयक का खंड 27(1) इस संबंध में अधिकतम आयु 65 वर्ष में परिवर्तन कर 

67 वर्ष करने का प्रस्ताव किया है। ऋण वसूली अधिकरणों के अध्यक्ष के Rad पदों के 

मद्देनजर समिति ने धारा 11 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करने का निर्णय लिया है। 

“11. किसी अपील अधिकरण का अध्यक्ष उस तारीख से जिससे उसने पदभार ग्रहण 

किया है; पांच वर्षो की अवधि तक पद पर बना रहेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए 

पात्र होगा: 

परंतु यह कि 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपील अधिकरण 

के अध्यक्ष के पद का धारण नहीं HoT” 

32. एक पक्षीय आदेश-धारा 19143) [ खंड 29] 

धारा 19 की उपधारा 4 के लिए, विधेयक निम्नलिखित के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव 

करता है- 

“ (4) उपधारा (1) अथवा उपधारा (2) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण 

प्रतिवादी का निम्नलिखित fest के साथ समन जारी करेगा-- 

(एक) समन तामील होने के 30 दिनों के भीतर यह बताया जाए कि जो राहत 

मांगी गई है, वह क्‍यों न दे दी जाए; 
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(दो) प्रतिवादी को उपधारा (3H) के खंड (क) और (ख) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट 

संपत्तियों और आस्तियों से इतर अन्य संपत्तियों और आस्तियों के ब्यौरा के 

प्रकटन का निदेश देते हुए; और 

(तीन) प्रतिवादी को संपत्तियों की gat हेतु आवेदन की सुनवाई और fren के 

लंबित रहने के दौरान उपधारा (3क) के खंड (ग) के अंतर्गत इस प्रकार 

से प्रकट की गई आस्तियों और संपत्तियों के लेन-देन अथवा निपटान से 

रोकने के लिए एक अंतरिम एक पक्षीय आदेश पारित करने eq!” 

समिति महसूस करती है कि समन तामील होने के 30 दिनों के बाद कारण बताओ 

नोटिस के बाद एक पक्षीय आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन 

है। समिति का मत है कि उधार लेने वाले के विरुद्ध प्रतिकूल न्याय निर्णायक कार्रवाई 

करने से पूर्व उसे पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए समिति यह निर्णय लेती है 

कि “रोकने के लिए एक अंतरिम एक पक्षीय आदेश पारित” शब्दों को हटाने के साथ 

उपरोक्त उप-खंड को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए। उप-धारा 4 के उप खंड 

(11) को अब निम्नवत्‌ पढ़ा जाए: 

“ Gil) प्रतिवादी को संपत्तियों की कुर्की हेतु आवेदन कौ सुनवाई और निपटान के 

लंबित रहने के दौरान उपधारा 3क के खंड (ग) के अंतर्गत इस प्रकार से प्रकट 

की गई आस्तियों और संपत्तियों के लेन-देन अथवा निपटान से रोकने के faci” 

33. ऋणों की वसूली की विधियां — धारा 25 में संशोधन (खंड 35) 

इस बात के दृष्टिगत कि अमूर्त आस्तियों की प्रतिभूति पर ऋण दिए जाने की प्रवृत्ति 

बढ़ रही है, समिति ने यह निर्णय लिया कि धारा 25 के खंड (ग) के War, 

निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाए: 

* (घ) वसूली की कोई अन्य विधि, जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गयी 

हा 

34. प्रारूपण के दौरान शुद्धियां/सुधार 

समिति को विधेयक पर विचार-विमर्श के दौरान कुछ प्रारूपण त्रुटियां ज्ञात हुईं। 

विधायी विभाग भी समिति की जानकारी में ऐसे कई खंड लाया जिनमें wed लाने की 

दृष्टि से प्रारूपण शुद्धियां करनेशभाषा को बेहतर बनाने की आवश्यकता थी। समिति ने यह 

निर्णय लिया कि प्रारूप को बेहतर बनाने के लिए विधेयक में निम्नलिखित सुधार किए 

जाए: 

क्रम खंड सं. प्रारूपण के दौरान शुद्धियां/सुधार 

सं. 

1 2 3 

1. खंड 4(i) “2013 का 18’ का लोप करें। 

पार्श्व शीर्ष 
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2 3 

as 

खंड 

खंड 

खंड 

खंड 

खंड 

खंड 

4(iii) 

4(iv) 

4(v) 

4(vi) 

A(vii) 

4( viii) 

4(ix) 

पृष्ठ सं. 3, पंक्ति 2 

(५), ‘Gii)’ के स्थान पर ‘(iv)’ प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 3, पंक्ति 17 

“(1५)' के स्थान पर '(५)' प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 3, पंक्ति 22 

‘(y)' के स्थान पर ‘(vi)’ प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 3, पंक्ति 40 

‘(vi)’ के स्थान पर '(५1)' प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 4, पंक्ति 6 

Gi), ‘(vii)’ के स्थान पर ‘(viii)’ प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 4, पंक्ति 8 

Gi) “संपत्ति' के स्थान पर “आस्ति' प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 4, पंक्ति 2-3 

(11) ‘as’ के पश्चात्‌ “उधार लेने वाले व्यक्ति को 

समर्थ बनाने के लिए! we 

पृष्ठ सं. 4, पंक्ति 10 

Gi), '(श1)' के स्थान पर ‘(ix)’ प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 4, पंक्ति 17 

G), ‘Gx)’ के स्थान पर ‘(x)’ प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 4, पंक्ति 19 

Gi) ‘sm’ के स्थान पर “वित्तीय veer’ से किसी मूर्त 

आस्ति में किसी परक्राम्य लिखत या परक्राम्य दस्तावेज से 

भिन्‍न किसी पट्टा करार के अधीन पट्टा धारक अभिप्रेत है 

जिसमें पट्टाधारक vee की समाप्ति पर आस्तियों के सहमत 

या अवशिष्ट मूल्य संदाय पर आस्ति का स्वामी हो जाता है; 

के स्थान पर “वित्तीय पट्टा” से किसी मूर्त आस्ति में, 

किसी परक्राम्य लिखत या दस्तावेज से भिन्‍न, आवधिक रूप 

से सहमत हुई रकम के संदाय के प्रतिफल के रूप में 

कतिपय समय के लिए पट्टाधारक को पट्टाकर्ता के अधिकार 

के अंतरण के लिए किसी पट्टा करार के अधीन कोई eet 
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3 

Ce 

10. 

Tle 

ew 

13. 

14. 

खंड 4(x) 

खंड 4(xi) 

खंड 4(xii) 

खंड 4(xiii) 

खंड 4(xiv) 

खंड 6(1) 

अभिप्रेत है और जहां पट्टाधारक, यथास्थिति, wee की 

अवधि की समाप्ति पर या सहमत हुई शेष रकम के संदाय 

पर ऐसी आस्ति का स्वामी हो जाता है'; प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 4, पंक्ति 23 

‘(x)’ के स्थान पर ‘(xi)’ प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 4, पंक्ति 29 

(४), '(5)' के स्थान पर '(511)' प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 4, पंक्ति 31-33 

Gi) “या समय-समय पर बोर्ड के परामर्श से धारा 7 की 

उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट गैर 

tern विनिधानकर्ता का कोई aa प्रवर्ग भी है' के 

स्थान पर 'गैर संस्थागत विनिधानकर्ता का कोई प्रवर्ग जिसे 

धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट 

किया जाए! प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 4, पंक्ति 34 

(i), ‘Gdi)’ के स्थान पर ‘(xiv)’ प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 4, पंक्ति 35 

‘(xiii)’ के स्थान पर ‘(xv)’ प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 5, पंक्ति 20 

‘(xv)’ के स्थान पर (5४1) प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 7, पंक्ति 2 

Gi) 'संपत्ति' के स्थान पर “आस्ति' प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 7, पंक्ति 4 

Gi) “आस्ति' के स्थान पर ‘tet आस्ति' प्रतिस्थापित 

करें। 

पृष्ठ सं. 7, पंक्ति 2 

Gii) “संपत्ति' के स्थान पर 'आस्ति' प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 7, पंक्ति 7 

(iv) “ऐसी वित्तीय आस्तियों' के स्थान पर 'उपधारा (1) 

के अधीन ऐसी आस्तियों' प्रतिस्थापित करें। 
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15. 

16. 

Ws 

18. 

19. 

20. 

खंड 

खंड 

खंड 

खंड 

खंड 

vA 

10 

10 

13 परंतुक 

25 (iii) 

25 (iv) 

पृष्ठ सं. 7, पंक्ति 21 

(1) “कोई vert’ के पश्चात्‌ “जिसके अंतर्गत गैर-संस्थागत 

निवेशक भी हैं! जोड़ें। 

पृष्ठ सं. 8, पंक्ति 23-24 

(1) “लेखा परीक्षा और निरीक्षण करेगा' के स्थान पर “लेखा 

परीक्षा और निरीक्षण करेगा या कराएगा' प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 8, पंक्ति 32 

(1) “प्रबंध के लिए! के पश्चात्‌ “आदेश द्वारा' जोड़ें। 

पृष्ठ सं. 9, पंक्ति 5 

(1) 'अभिरक्षा' के पश्चात्‌ ‘ar नियंत्रण” जोड़ें। 

पृष्ठ सं. 11, पंक्ति 13-15 

Gi) “प्रतिभूत लेनदार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि 

ऐसे उधार लेने वाले के कारबार को पुनर्स्थापित करें' के 

स्थान पर “ऐसे प्रतिभूत लेनदार ऐसे उधार लेने वाले व्यक्ति 

के कारबार के प्रबंध को पुनःस्थापित करने का दायी नहीं 

होगा' प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 13, पंक्ति 41 

(1) “प्रतिभूत' के स्थान पर ‘te’ प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 13, पंक्ति 44 

“वित्तीय vee से vee संबंधी करार के अधीन किसी परक्राम्य 

लिखत या परक्राम्य दस्तावेज से भिन्‍न मूर्त आस्ति में, जहां 

पट्टेदार, पट्टे की अवधि समाप्त होने पर या आस्ति के तय 

किए गए अवशिष्ट मूल्य का संदाय किए जाने पर, आस्ति 

का स्वामी हो गया है, पट्टाकर्ता का कोई अधिकार अभिप्रेत 

है' के स्थान पर “वित्तीय vee से आवधिक रूप से करार 
पाई गई रकम के संदाय के प्रतिफलस्वरूप कतिपय समय के 

लिए पट्टेदार को उसमें पट्टेकर्ता के अधिकार के अंतरण के 

लिए, परक्राम्य दस्तावेज के परक्राम्य लिखत से fra at 

आस्ति के पट्टा करार के अधीन और जहां, यथास्थिति, 

पट्टेदार vee a अवधि की समाप्ति पर करार पाई गई शेष 

रकम के संदाय पर ऐसी आस्तियों का स्वामी हो जाता है, 

पट्टा अभिप्रेत है' प्रतिस्थापित करें। 
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a 2 3 

21. खंड 25(vi) पृष्ठ सं. 20, पंक्ति 25 

(3) 'संपत्ति' के स्थान पर 'आस्ति' प्रतिस्थापित करें। 

पृष्ठ सं. 14, पंक्ति 29 

Gi) “संपत्ति' के स्थान पर “आस्ति' प्रतिस्थापित करें। 

संयुक्त समिति यह सिफारिश करती है कि विधेयक को यथासंशोधित रूप में पारित 

किया जाए। 

नई दिल्‍ली; भुपेन्द्र यादव, 

20 जुलाई, 2016 सभापति, 

प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा 

प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन ) विधेयक, 2016 

संबंधी संयुक्त समिति। 
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संयुक्त समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार 

प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण 

उपबंध (संशोधन ) विधेयक, 2016 

(रेखांकित या अधोरेखांकित शब्द संयुक्त समिति द्वारा सुझाए गए 

संशोधनों को और तारांकन लोपों को उपदर्शित करते हैं] 

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन 

अधिनियम, 2002, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली 

अधिनियम, 1993, भारतीय ia अधिनियम, 1899 

और निश्षेपागार अधिनियम, 1996 का और 

संशोधन तथा उससे संसक्त और उसके 

आनुषंगिक विषयों का उपबंध 

करने के लिए 

विधेयक 

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा 

निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:- 

अध्याय 1 

प्रारंभिक 

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिभूति हितों संक्षिप्त नाम 

का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध और प्रारंभ। 

(संशोधन) विधेयक, 2016 है। 

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय 

सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे: 

परंतु इस अधिनियम के विभिन्‍न उपबंधों के लिए 

भिन्‍न-भिन्‍न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी 

उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह 

अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के 

प्रति निर्देश हैं। 
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अध्याय 2 

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा 

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 का 

संशोधन 

दीर्घ शीर्ष का 2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन 

संशोधन) तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे इसमें 

इसके पश्चात्‌ मूल अधिनियम कहा गया है) को दीर्घ शीर्ष 

के स्थान पर, निम्नलिखित दीर्घ शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात्‌:- 

“वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन 

तथा प्रतिभूति हितों के प्रवर्तन को विनियमित करने तथा 

संपत्ति अधिकारों पर सृजित प्रतिभूति हितों का केन्द्रीय 

आंकड़ा तथा उससे Gea और उनके आनुषंगिक विषयों 

के लिए afer’! 

कतिपय पदों 3. *संपूर्ण मूल अधिनियम में,- 
के प्रतिनिर्देशों 
के स्थान पर 6) “प्रतिभूतिकरण कंपनी'', “पुनर्गठन कंपनी”, 

ll oy ““प्रतिभूतिकरण या पुनर्गठन कंपनी”, “'प्रतिभूतिकरण 

कंपनी या पुनर्गठन कंपनी”, या ““प्रतिभूतिकरण कंपनी 

या कोई पुनर्गठन कंपनी ”” शब्दों के स्थान पर, “आस्ति 

पुनर्गठन कंपनी'” शब्द रखे जाएंगे। 

Gi) “प्रतिभूतिकरण कंपनियां या पुनर्गठन कंपनियां! 

जहां-जहां वे आते हैं, शब्दों के स्थान पर, ‘ae 

पुनर्गठन कंपनियां”” शब्द रखे जाएंगे। 

(0) ““अर्हक संस्थागत Ha" शब्दों के स्थान पर 

जहां कहीं वे आते हैं, ‘ode क्रेता'' शब्द रखे जाएंगे। 

(iv) ‘ae संस्थागत क्रेताओं'” शब्दों के स्थान 

पर जहां कहीं वे आते हैं, ‘side क्रेताओं'' शब्द रखे 

जाएंगे। 

धारा 2 का 4. मूल अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) में,- 
संशोधन। 

(i) खंड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड 

अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 

“(खक) ‘ae पुनर्गठन कंपनी” से ऐसी 

कोई कंपनी* अभिप्रेत है, जो आस्ति पुनर्गठन* या 
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2013 का 18 

1993 का 15 

प्रतिभूतिकरण या दोनों के कारबार को संचालित 
करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम की 
धारा 3* के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा रजिस्ट्रीकृत 
हैं। 

(४) खंड (च) “वित्तीय सधमता के संबंध में 
किसी बैंक या वित्तीय संस्था” शब्दों के पश्चात्‌ “या 
जो ऋण प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से निधि 
जुटाता है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; 

Gi) खंड (छ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड sia: 
स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 

“(छक) “कंपनी” से ऐसी कोई कंपनी 
अभिप्रेत है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की 
धारा 2 के खंड (20) में परिभाषित है; 

(iv) खंड (जक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 
रखा जाएगा, अर्थात्‌:- 

“(जक) “sam” का वहीं अर्थ होगा जो 
बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली 
अधिनियम, 1993 की धारा 2छ में है और जिसके 
अंतर्गत- 

(i) संदेय किसी मूर्त आस्तियों को किराए 
पर देने या वित्तीय we पर देने या सशर्त 
विक्रय या कोई अन्य संविदा के अधीन क्रय 
मूल्य का असंदत्त भाग भी है; 

(ii) ऐसी किसी अमूर्त आस्तियों के किसी 
अधिकार, हक या हित या ऐसी अमूर्त आस्ति 
की अनुज्ञप्ति या समनुदेशन, किसी अमूर्त आस्ति 
के क्रय मूल्य के किसी असंदत्त भाग के 
संदाय की बाध्यता को सुरक्षित करना या अमूर्त 
आस्तियों के aia को किसी उधार लेने 
वाले को समर्थ बनाने के किसी दायित्व को 
उपगत करने या प्रत्यय को अन्यथा विस्तारित 
करने ऐसी आस्ति की अनुज्ञप्ति प्राप्त करना;'; 
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(५) खंड (झ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड sia: 

स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 

“(झक)' “ऋण प्रतिभूतियां”” से भारतीय 

प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के 

अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमन के अनुसरण 

में सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूति अभिप्रेत है;'; 

(vi) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा 

जाएगा, अर्थात्‌:- 

“(a) “व्यतिक्रम' से निम्न afta है,- 

() किसी उधार लेने वाले द्वारा किसी 

प्रतिभूत लेनदार को संदेय किसी ऋण या 

किसी , अन्य रकम का असंदाय अभिप्रेत है 
जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूत लेनदार की लेखा 

बहियों में ऐसे उधार लेने वाले के खाते को 

गैर निष्पादनीय आस्ति के रूप में वर्गीकृत 

किया जाता है; या 

(i) ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में किसी 

उधार लेने वाले व्यक्ति द्वारा डिबेंचर =e 

या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जिसके पक्ष 

में ऐसी ऋण प्रतिभूतियों के धारक के फायदे 

के लिए प्रतिभूति हित का सृजन किया गया 

है, पर उधार लेने वाले व्यक्ति पर नब्बे दिनों 

की da की मांग की सूचना के पश्चात्‌ भी 

कोई ऋण या कोई अन्य संदेय रकम असंदत्त 

है; 

(ii) खंड (2) में, “ye सुविधा अभिप्रेत है'', 

शब्दों के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, 

अर्थात्‌:- 

“और जिसके अंतर्गत किसी ad आस्ति को 

किराए पर लेने या वित्तीय vee या सशक्त विक्रय 

या कोई अन्य संबिदा या समनुदेशन प्राप्त करने या 

किसी ad आस्ति के अर्जन के प्रयोजन के लिए 

उपलब्ध. कराई गई निधि या प्रतिभूतियों का क्रय 

भी ei” 

1992. का 15



(viii) खंड (ठ) में, उपबंध (५) के पश्चात्‌ 
निम्नलिखित उपखंड अंतः:स्थापित किए जाएंगे, 

अर्थात्‌:- 

“Cva) किसी मूर्त* आस्ति में किराए पर 

देने या वित्तीय vee या सशक्त विक्रय या कोई 

अन्य संविदा जो ऐसी आस्ति के क्रय मूल्य के 

असंदत्त किसी भाग की बाध्यता को सुनिश्चित 

करता है या उधार लेने वाले व्यक्ति को ऐसी 

मूर्त* आस्ति के अर्जन हेतु समर्थ बनाने के लिए 
अन्यथा उधार उपलब्ध कराने या कोई अन्य बाध्यता 

में फायदाप्रद अधिकार, हक या हिते; या 

(Ve) किसी अमूर्त आस्ति पर कोई अधिकार, 
हित या हक या ऐसी अमूर्त आस्ति की अभिव्यक्ति 
या समनुदेशन जो ऐसी अमूर्त आस्ति के क्रय मूल्य 
के असंदत्त भाग के संदाय की बाध्यता को सुनिश्चित 

करता है या अमूर्त आस्ति के अर्जन को उधार लेने 
वाले को समर्थ बनाने के लिए उद्भूत कोई बाध्यता 
या अन्यथा विस्तारित उधार; या 

(ix) खंड (ड) में, उपबंध (7) के पश्चात्‌ 

निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌:- 

“Git) बोर्ड से कोई रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर 

न्यासी और प्रतिभूत ऋण प्रतिभूतियों के लिए नियुक्त; 

(7ंख) आस्ति पुनर्गटम कंपनी चाहे वह, 
यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण या आस्ति पुनर्गठन के 

प्रयोजन के लिए सृजित किसी न्यास के लिए कार्य 

कर रही है या उसका उपबंध कर रही है।”' 

(x) खंड (ड) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड sia: 

स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ :- 

“ (डक) * वित्तीय पट्टा” से किसी मूर्त 

आस्ति में, किसी परक्राम्य लिखत या परक्राम्य 

दस्तावेज से fs, आवधिक रूप से सहमत हुई 
रकम के संदाय के प्रतिफल के रूप में कतिपय 
समय के लिए पट्टाधारक को पट्टाकर्ता के अधिकार 



30 

के अंतरण के लिए किसी पट्टा करार के अधीन 

कोई पट्टा अभिप्रेत है और जहां पटटाधारक, 

यथास्थिति, vee की अवधि की समाप्ति पर या 

सहमत हुई शेष रकम के संदाय पर ऐसी आस्ति 

का स्वामी हो जाता है;''; 

(xi) खंड (ढ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड 

अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 

“ (ढक) “परक्राम्य दस्तावेज” से कोई दस्तावेज 
जिसमें किसी मूर्त आस्ति के प्रदाय के किसी 
अधिकार में सम्मिलित है और तत्समय प्रवृत्त किसी 
अन्य विधि के अधीन परक्राम्यता के लिए अपेक्षित 

समाधान, जिसके अंतर्गत कोई भांडागारण रसीद 

और कोई वहन पत्र भी है, समाधान हो जाता 

a5 

(४1) खंड (न) के उपखंड (४) में “इसी प्रकृति 

का कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार'' शब्दों 

के स्थान पर “इसी प्रकृति का कोई अन्य कारबार या 
वाणिज्यिक अधिकार, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा रिज़र्व 

बैंक के परामर्श से विहित किया जाए' शब्द रखे 

(xii) खंड (प) में “उसके अधीन बनाए गए 

विनियमों के seta” * शब्दों के पश्चातू “'गैर-संस्थागत 

विनिधानकर्ता का *कोई* vet, जिसे धारा 7 की 

उपधारा (1) के अधीन रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट 

किया जाए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;''; 

(xiv) उपधारा (1) के खंड (फ) का लोप किया 

जाए। 

(xv) उपधारा (1) के खंड (यक) का लोप 

किया जाए। 

RK RK eK ed ok 

(avi) *खंड (यघ) के स्थान पर, निम्नलिखित 

खंड रखा जाएगा, अर्थात्‌:- 

“(यूघ) “प्रतिभूत लेनदार'' से निम्नलिखित 
अभिप्रेत है,- 



@ कोई बैंक या वित्तीय संस्था या बैंकों 
या वित्तीय संस्थाओं का कोई संघ या समूह, 

जो खंड (ठ) के उपखंड (va) (ve) 
में यथाविनिर्दिष्ट किसी मूर्त संपत्ति या किसी 
अमूर्त आस्ति पर कोई अधिकार, हक या fea 
धारण करता है; 

Gi) किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा 
नियुक्त कोई डिबेंचर =e; या 

67) कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी, चाहे 
वह इस प्रकार कार्य कर रही हो या बह, 
यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण या के लिए ऐसी 
आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा स्थापित किसी 
न्यास का प्रबंध कर रही हो; या 

Gv) बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत डिबेंचर 
amt और प्रतिभूत ऋण प्रतिभूतियों के लिए 
किसी कंपनी द्वारा नियुक्त डिबेंचर sat; या 

(९) किसी बैंक या वित्तीय संस्था की 
ओर से प्रतिभूतियों को धारण करने वाला 
कोई अन्य ae, 

जिसके पक्ष में किसी उधार लेने वाले व्यक्ति 
द्वारा किसी वित्तीय सहायता के सम्यक्‌ पुनः 
संदाय के लिए प्रतिभूति हित का सृजन किया 
गया है।'| 

(xvii) उपधारा (1) के खंड (aa) के स्थान 
पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्‌:- 

“(यच) ““प्रतिभूति हित'” से किसी संपत्ति 
पर किसी प्रतिभूत लेनदार के पक्ष में सृजित * 
धारा 31 में विनिर्दिष्ट से fia कोई अधिकार, 
हक या हित अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत,- 

6) किसी मूर्त * af पर कोई 
अधिकार हक या हित किराए पर दी गई या 
वित्तीय vee, सशर्त विक्रय या किसी अन्य 

संविदा के अधीन दी गई संपत्ति के स्वामी के 
रूप में प्रतिभूत लेनदार द्वारा रखी गई किसी 
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धारा 3 का 
संशोधन। 

32 

मूर्त * आस्ति पर कोई बंधक, भार, आडमान, 

समनुदेशन या किसी भी प्रकार का कोई 

अधिकार, हक या हित जो मूर्त आस्ति के 

अर्जन को उधार देने के लिए समर्थ बनाने के 

लिए उपलब्ध आस्ति के क्रय मूल्य के किसी 

असंगत भाग के संदाय की बाध्यता या Sead 

कोई बाध्यता या कोई उधार को सुनिश्चित 

करता है; या 

Gi) किसी अमूर्त आस्ति या समनुदेशन 

में ऐसे अधिकार, हक या हित या ऐसी अमूर्त 

आस्ति की अनुज्ञप्ति जो अमूर्त आस्ति के क्रय 

मूल्य के किसी संदत्त भाग के संदाय की 

बाध्यता या अमूर्त आस्ति के अर्जन को उधार 

लेने वाले को सक्षम बनाने को कोई अन्य 

SCY बाध्यता या उपलब्ध कराया गया कोई 

उधार या अमूर्त आस्ति की अनुज्ञप्ति।'!। 

He 

5. मूल अधिनियम की धारा 3 4 - 

@ उपधारा (1) के Gs (ख) के स्थान पर, 

निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्‌:- 

“(ख) d करोड़ रुपए से अन्यून की स्वयं 

की निधि या ऐसी अन्य उच्चतर रकम जो रिज़र्व 

बैंक अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें: 

(i) उपधारा (3) में,- 

(क) खंड (च) के स्थान पर,!/“निम्नलिखित 

खंड रखा जाएगा, अर्थात्‌:- 

“Ca) आस्ति पुनर्गठन कंपनी का कोई 

प्रायोजक, रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे व्यक्तियों के 

लिए जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किए जाने 

वाले मानदंडों के अनुसरण में कोई योग्य या 

उपयुक्त व्यक्ति है;''; 

(ख) खंड (घ) का लोप किया जाएगा। 



1899 का 2 

(ii) उपधारा (6) में,- 

(क) “'किसी सारवान परिवर्तन के लिए! * 

शब्दों के पश्चात्‌ “जिसके अंतर्गत आस्ति पुनर्गठन 

कंपनी के निदेशक बोर्ड के किसी निदेशक या 

प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी की 

नियुक्ति भी है” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; 

(ख) स्पष्टीकरण में, “शेयरों के अंतरण द्वारा 

या” शब्दों के पश्चात्‌ “शेयर के अंतरण के द्वारा 

कंपनी में प्रायोजक के परिवर्तन का yaa’! शब्द 

अंतःस्थापित किए जाएंगे। 

6. मूल अधिनियम की धारा 5 में,- 

@ उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधाराएं 

अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌:- 

“ (1क) उपधारा (1) के अधीन किसी ऐसी 

af पुनर्गठन कंपनी * जो आस्ति पुनर्गठन या 
प्रतिभूतिकरण के प्रयोजनों के लिए वित्तीय आस्तियों 

का अर्जन कर रही है, के पक्ष में किसी बैंक या 
वित्तीय संस्था द्वारा निष्पादित किसी दस्तावेज को 

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा sa के 

उपबंधों के अनुसरण में स्टांप ड्यूटी से छूट प्राप्त 

होगी: 

परन्तु इस उपधारा के उपबंध वहां लागू नहीं 

होंगे जहां आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा वित्तीय 

आस्तियों का अर्जन आस्ति पुनर्गठन या प्रतिभूतिकरण 

से fia प्रयोजनों के लिए किया गया है।'”। 

के कं मं RK EK RK RK 

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधाराएं 

अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌:- _ 

“(2क) यदि बैंक या वित्तीय den ऐसी 

आस्ति के क्रय मूल्य * के किसी असंदत्त भाग या 

किसी उपगत बाध्यता या उधार लेने वाले व्यक्ति 

को मूर्त आस्ति * के अर्जन या समनुदेशन या 

अमूर्त आस्ति की अनुज्ञप्ति का अर्जन करने में 

समर्थ बनाने हेतु अन्यथा उपलब्ध कराए गए किसी 

धारा 5 का 

संशोधन। 
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धारा 9 का 
नई धारा से 

प्रतिस्थापन। 

आस्तियों के 
पुनर्गठन के 
लिए उपाय। 
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ऋण के daa को सुरक्षित करने के लिए किसी 

मूर्त आस्ति * या अमूर्त आस्ति पर कोई अधिकार, 

हक या हित रखती है तो उपधारा (1) के अधीन 

ऐसी आस्तियों के asa पर ऐसा अधिकार, हक 

या हित पुनर्गठन कंपनी में निहित erm"! 

KKK RK ee eee eK 

RK eK RK KK EK 

7. मूल अधिनियम की धारा 7 में, उपधारा (1) में, 

“ (जनसाधारण को की गई प्रस्थापना से fest)” कोष्ठकों 

और शब्दों के स्थान पर, “या निवेशकों का ऐसा अन्य कोई 

प्रवर्ग जिसके अंतर्गत गैर-संस्थागत निवेशक भी हैं, जो समय- 

समय पर बोर्ड के परामर्श से रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट 

किया जा सकेगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे। 

8. मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर, निम्नलिखित 

रखा जाएगा, sald: 

“9. (1) दिवाला और शोधन अक्षमता से संबंधित 

तत्समय vad feet विधि में अन्‍्तर्विष्ट किसी उपबंध 

के अधीन रहते हुए, कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी आस्ति 

पुनर्गठन कंपनी के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित एक 

या अधिक उपायों का उपबंध कर सकेंगी, अर्थात्‌:- 

(क) उधार लेने वाले के कारबार के प्रबंध 

तंत्र में परिवर्तन या प्रबंध ग्रहण द्वारा उधार लेने 

वाले के कारबार का उचित प्रबंध; 

(ख) उधार लेने वाले के संपूर्ण कारबार या 

उसके भाग का विक्रय या पटूटा; 

(ग) उधार लेने वाले द्वारा संदेय ऋणों के 

संदाय का पुनः अनुसूचीकरण; 

(घ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार 

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन; 

(ड) उधार लेने वाले द्वारा संदेय शोध्यों का 

परिनिर्धारण; 

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार 

प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेना;



(छ) ऋण के किसी भाग का उधार लेने 

वाली किसी कंपनी के शेयरों में संपरिवर्तन। 

परंतु ऋण के किसी भाग के उधार लेने वाली कंपनी 

के शेयरों में संपरिवर्तन को सदैव से ऐसे विधिमान्य समझा 

जाएगा मानो कि इस खंड के उपबंध सभी तात्विक समयों 

पर प्रवृत्त हो। 

(2) रिज़र्व बैंक, उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए 

नीति का अवधारण करेगा और आवश्यक निर्देश जारी करेगा 

जिसके अंतर्गत उधार लेने वाले के कारबार के लिए निदेश 

और प्रभारी फीसें भी a 

(3) आस्ति पुनर्गठन कंपनी उपधारा (2) के अधीन 

रिज़र्व बैंक द्वारा अवधारित नीतियों और निदेशों के अनुसरण 

में उपधारा. (1) के अधीन उपाय weit" 

9. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के 
खंड (ख) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए 

जाएंगे, अर्थात्‌ :- 

“G) फीस और अन्य प्रभार के लिए विनियम 

जो किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी द्वारा अर्जित वित्तीय 

आस्तियों के प्रबंधन के लिए प्रभारित या उपगत की जा 

सकेंगी; 

(घ) अर्हक * क्रेताओं को जारी प्रतिभूति प्राप्तियों 

का अंतरण*।”। 

धारा 12 का 

संशोधन। 

10. मूल अधिनियम की धारा 12क के पश्चात्‌ नई धारा 
+12ख* का 

निम्नलिखित धारा * अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌:- 

“ona. (1) रिज़र्व बैंक, इस अधिनियम के 

प्रयोजनों के लिए, समय-समय पर किसी आस्ति पुनर्गठन 

कंपनी की लेखापरीक्षा और * निरीक्षण करेगा या 

कराएगा। 

(2) आस्ति पुनर्गठन कंपनी और इसके अधिकारियों 

का यह कर्तव्य होगा कि वह उपधारा (1) के अधीन 

रिज़र्व बैंक द्वारा किए जाने वाले लेखापरीक्षा व निरीक्षण 

में सहायता और सहयोग प्रदान करें। 

(3) जहां रिज़र्व बैंक का लेखापरीक्षा व निरीक्षण 

या अन्यथा समाधान हो जाता है कि आस्ति पुनर्गठन 

अंतःस्थापन 

शास्तियों के 
संदाय में 
असफलता। 
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संशोधन। 
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कंपनी का कारबार लोक हित या ऐसी आस्ति पुनर्गठन 

कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों में विनिवेशकर्ता के 

हितों के लिए हानिकर रूप में संचालित हो रहा है, 
रिज़र्व बैंक किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी के सुरक्षित 

उचित प्रबंध के लिए, आदेश द्वारा- 

(क) आस्ति पुनर्गठन कंपनी अध्यक्ष या किसी 

निदेशक को हटा सकेगा या निदेशक बोर्ड में 

अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति कर सकेगा; या 

(ख) अपने किसी अधिकारी को ऐसे पुनर्गठन 

कंपनी के निदेशक बोर्ड के कार्यकरण को संप्रेक्षण 

करने के लिए प्रेक्षक के रूप में नियुक्ति कर 

सकेगा: 

परंतु खंड (क) के अधीन अध्यक्ष या निदेशक 

को हटाने के लिए कोई आदेश उसे सुनवाई का 

कोई अवसर प्रदान किए बिना नहीं किया जाएगा। 

(4) ae पुनर्गठन कंपनी के प्रत्येक निदेशक या 

अन्य अधिकारी या कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह 

उपधारा (1) के अधीन किसी लेखापरीक्षा या निरीक्षण करने 

वाले किसी व्यक्ति के सम्मुख अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण 

में के सभी ऐसी लेखा बहियों, aa और अन्य दस्तावेज 

प्रस्तुत करें और af पुनर्गठन कंपनी के मामलों में 

ऐसे अभिकथन तथा जानकारी उपलब्ध कराए जो ऐसे 

व्यक्ति द्वारा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर अपेक्षित 

e's 

RK kK RX oR के के के 

कक जे RK RK कक के के के के 

11. मूल अधिनियम की धारां 13 में,- 

() उपंधारा (2) के पश्चातू निम्नलिखित परंतुक 

अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 

“ag 

@ इस उपधारा के अधीन गैर-निष्पादनीय 

आस्ति के रूप में प्रतिभूत ऋण के वर्गीकरण 

की अपेक्षा किसी उधार लेने वाले को लागू 

नहीं होगी जो ऋण प्रतिभूतियों को जारी निर्गम 

द्वारा निधि जुटाई गई है*; और



(0) व्यतिक्रम की दशा में, डिबेंचर न्‍्यासी, 

डिबेंचर न्यासी के पक्ष में प्रतिभूति दस्तावेजों 

के निबंधनों और शर्तों के अनुसरण में ऐसे 

उपांतरणों, जो आवश्यक समझे जाएं, के साथ 

इस धारा के अधीन यथा उपबंधित समान 

रीति में व्यतिक्रम की दशा में प्रतिभूतियों के 

yada का हकदार erm” 

(ii) उपधारा (8) के स्थान पर, 

निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌:- 

“ (8) जहां प्रतिभूत लेनदार को शोध्य, 

उसके द्वारा उपगत सभी, लागत, प्रभारों और 

व्ययों सहित, प्रतिभूत लेनदार को प्रतिभूत 

आस्तियों की लोक नीलामी या जनता से 

उसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की या 

कोटेशन आमंत्रित करने की सूचना जारी करने 

या Wee, समनुदेशन या विक्रय के माध्यम से 

अंतरण हेतु निजी संधि के लिए सूचना के 

प्रकाशन की तारीख * से सात दिन के भीतर 

निविदत कर दिया जाता है,- 

() प्रतिभूत लेनदार द्वारा प्रतिभूत आस्तियों 

को Yee * समनुदेशन या * विक्रय के माध्यम . 

से अंतरित नहीं किया जाएगा; और 

(i) इस उपधारा के अधीन आस्तियों के 

पट्टे या समनुदेशन या विक्रय के माध्यम से 

अंतरण के लिए ऐसे प्रतिभूति लेनदार द्वारा 

लेने के कोई उपाय किए जाने की दशा में, 

प्रतिभूत आस्ति के yee या समनुदेशन या 

विक्रय के माध्यम से अंतरण के लिए प्रतिभूति 

लेनदार द्वारा कोई और कदम नहीं उठाए 

जाएंगे।''। 

12. मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (1) धारा 14 का 
में - संशोधन। 

6) दूसरे परंतुक में “'आस्तियों को कब्जे में लेने 
के प्रयोजन के लिए उपयुक्त आदेश पारित करेगा! 

शब्दों के स्थान पर “आस्तियों को कब्जे में लेने के 
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धारा 15 का 
संशोधन। 

धारा 17 का 
संशोधन। 

38 

प्रयोजन के लिए आवेदन की तारीख से तीस दिन की 

अवधि के भीतर उपयुक्त आदेश पारित we,” शब्द 

रखे जाएंगे। 

जे के के RK RK कं KX aed 

ORF सर KK KK RK RK 

(0) दूसरे परन्तुक के wad निम्नलिखित परन्तुक 

अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 

“परन्तु यह और कि यदि मुख्य मेटोपालिटन 

मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, उसके नियंत्रण 

से परे fat कारणों से तीस दिन की अवधि के 

भीतर कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है तो 

बह उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात्‌ 

ऐसी और अवधि के भीतर, sit कुल मिलाकर 

साठ दिन से अधिक नहीं होगी, आदेश पारित कर 

सकेगा।''| 

13. मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) में 

निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, said: 

“परंतु यदि कोई प्रतिभूति लेनदार संयुक्त रूप से 

अन्य प्रतिभूत लेनदार या किसी आस्ति पुनर्गठन कंपनी 

या वित्तीय den या कोई अन्य समनुदेशी अपने ऋण 

को किसी उधार देने वाली कंपनी के शेयरों में भागतः 

परिवर्तित करता है और उसके द्वारा उधार लेने वाली 

कंपनी ने नियंत्री हित अर्जित कर लेता है, तो * ऐसे 

प्रतिभूत * लेनदार ऐसे उधार लेने वाले व्यक्ति के 
कारबार के प्रबंध को पुनः स्थापित करने का दायी नहीं 
am’ 

14. मूल अधिनियम की धारा 17 में,- 

(0) “अपील करने का अधिकार” पार्श्व शीर्ष के 

स्थान पर, “आवेदन करने का अधिकार” शब्द रखे 

जाएंगे। 

Gi) उपधारा (1) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधाराएं 

अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌:- 

“(1क) उपधारा (1) के अधीन ऋण वसूली 

अधिकरण के समक्ष जिसकी अधिकारिता की स्थानीय 

सीमा के भीतर-



(क) बाद हेतुक पूर्णतः या भागतः उत्पन्न 

होता है; या 

(ख) जहां प्रतिभू आस्ति अवस्थित है, 

(ग) किसी बैंक या वित्तीय संस्था की 

कोई शाखा या कोई अन्य कार्यालय ऐसा कोई 

खाता बनाए रखते हैं जिसमें दावा किया गया 

ऋण तत्समय बकाया है, 

फाइल कर सकेगा। 

eK भू जे के के के के मे OK RK 

Gi) * उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित 

उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ :- 

“ (3) यदि ऋण वसूली अधिकरण, मामले 

के तथ्यों परिस्थितियों तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत 

साक्ष्य की परीक्षा करने के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर 

पहुंचता है कि प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13 की 

उपधारा (4) में निर्दिष्ट किया गया कोई उपाय 

इस अधिनियम और तद॒धीन बनाए गए नियमों के 

उपबंधों के अनुसार नहीं है और उधार लेने वाले 

व्यक्ति या अन्य व्यथित व्यक्ति के लिए प्रबंधन 

की पुनःस्थापना या प्रतिभूत आस्तियों को पुनः 

कब्जे में लेना अपेक्षित है, तो वह आदेश द्वारा-- 

(क) प्रतिभूत लेनदार द्वारा धारा 13 की 

उपधारा (4) में निर्दिष्ट किए गए एक या 

अधिक उपायों को अविधिमान्य घोषित करेगा; 

और 

(ख) यथास्थिति, ऐसे किसी उधार लेने 

वाले व्यक्ति या अन्य व्यथित व्यक्ति, जिसने 

उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया है, 
को प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा पुन: देगा या 

प्रतिभूत आस्तियों के प्रबंध को पुनः स्थापित 

करेगा; और 

(ग) ऐसा अन्य निदेश जारी करेगा, जिसे 

वह उचित समझता है और जो धारा 13 की 

उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूत लेनदार द्वारा 

किए गए किसी उपाय के संबंध में आवश्यक 

wast"! 
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Gv) उपधारा (4) के पश्चात्‌ निम्नलिखित उपधारा 

अंतःस्थापित की जाएगी, sag: 

* (4क) जहां,- 4क = 

@ कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन 

किसी आवेदन में किसी प्रतिभूत आस्ति पर 

किसी अभिधृति या पट्टाधृति अधिकारों का 

दावा करता है तो ऋण वसूली अधिकरण के 

पास, मामले के तथ्यों और ऐसे दावों के 

संबंध में पश्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की परीक्षा 

करने के पश्चात्‌, प्रतिभूत हित के प्रवर्तन के 

प्रयोजनों के लिए यह परीक्षा करने की 

अधिकारिता होगी कि क्या vee या अभिधृति,- 

(क) का आवसान हो गया है या का आवसान गया है या 

पर्यवसान हो गया है; या 

(ख) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 

1882 की धारा 65क के प्रतिकूल है; या 1882 का 4 

(ग) बंधक के निबंधनों के प्रतिकूल 

है; या 

(घ) का सृजन, बैंक द्वारा अधिनियम 

की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन 

व्यतिक्रम और मांग सूचना जारी करने के 

पश्चात्‌ किया गया है; और 

(0) ऋण वसूली अधिकरण का यह 

समाधान हो गया है कि प्रतिभूत आस्ति में 
अभिधृति अधिकार या पट्टा धृति अधिकारों 

का दावा खंड (i) के उपखंड (क) या उपखंड 

(ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के 

अन्तर्गत आता है तो तत्समय प्रवृत्त किसी 
अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात 

के होते हुए भी ऋण वसूली अधिकरण ऐसा 

आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह अधिनियम 

के उपबंधों के अनुसार उचित समझता है।'। 

धारा 19 का 15. मूल अधिनियम की धारा 19 में, “'प्रतिभूत लेनदारों 

संशोधन। को संबंधित उधार लेने वालों को” शब्दों के स्थान पर 
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“प्रतिभूत लेनदारों को या ऐसे अन्य व्यक्ति व्यथित को, 

जिसने यथास्थिति, धारा 17 या धारा 17क के अधीन आवेदन 

या धारा 18 या धारा 18क के अधीन अपील फाइल की है, 

संबंधित उधार लेने वालों को या ऐसे अन्य व्यक्ति को! 

शब्द रखे जाएंगे। 

16. मूल अधिनियम की धारा 20 के पश्चात्‌ निम्नलिखित 

उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :- 

‘om. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार 

या किसी संपत्ति पर अधिकारों के अभिलेखीकरण या 

ऐसे सांपत्तिक अधिकारों पर किसी प्रतिभूति हित के 

सृजन, उपांतरित या समाधान के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रणाली 

संचालित करने वाली अन्य प्राधिकरणों के परामर्श से 

धारा 20 के अधीन स्थापित केन्द्रीय रजिस्ट्री के अभिलेखों 

के साथ ऐसी रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के रजिस्ट्रीकरण 

अभिलेखों का ऐसी रीति में एकौकरण कर सकेगी, जो 

विहित की जाए। 

स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, 

रजिस्ट्रीकरण अभिलेख जिसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 

2013, taeda अधिनियम, 1908, वाणिज्य पोत 

परिवहन अधिनियम, 1958, मोटरयान अधिनियम, 1988, 

पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000 या 

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अन्य ऐसे 

अभिलेख भी है। 

(2) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय रजिस्ट्री के साथ 

उपधारा (1) में निर्दिष्ट विभिन्‍न रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों 

के अभिलेखों के एकीकरण के पश्चात्‌, रजिस्ट्रीकरण 

प्रणालियों के एकीकरण की तारीख और तारीख अधिसूचना 

द्वारा घोषित करेगी, जिसको ऐसे एकीकृत अभिलेख 

उपलब्ध होंगे तथा ऐसी तारीख से ऐसी संपत्तियों पर, 

जो * उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रजिस्ट्रीकरण 

प्रणाली के अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं, प्रतिभूत हितों * को 

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री के 

पास रजिस्ट्रीकूत समझा जाएगा।''। 

20ख. केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रजिस्ट्री के स्थापन, 

प्रचालन और विनियमन के संबंध में इस अध्याय के 

अधीन इसकी शक्तियों और कृत्यों को रिजर्व बैंक को 

नई धारा 
20क और 
20ख का 
अंतःस्थापन 

केन्द्रीय 
रजिस्ट्री में 
रजिस्ट्रीकरण 

प्रणाली का 
'एकीकरण। 

T 

शक्तियों का 
प्रत्यायोजन। 
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धारा 23 का 
संशोधन। 

नए अध्याय 

4क का Sid: 

स्थापन। 

प्रतिभूत 
लेनदारों और 
अन्य लेनदारों 
आदि द्वारा 
रजिस्ट्रीकरण। 
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ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन जारी अधिसूचना 

द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 

विनिर्दिष्ट की sre” 

17. मूल अधिनियम में,- 

() धारा 23 को उसकी उपधारा (1) के रूप में 

पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित 

उपधारा (1) में,- 

(क) यथास्थिति, प्रतिभूतिकरण कंपनी या 

पुनर्गठन कंपनी या प्रतिभूत लेनदार द्वारा ऐसे प्रतिभूति 

के संव्यवहार या सृजन की तारीख के पश्चात्‌ 

“तीस दिन के भीतर” शब्दों का लोप किया 

जाएगा; 

(ख) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा; 

(ग) दूसरे परंतुक में, “'परंतु'' शब्द के पश्चात्‌ 

आने वाले “यह और fe" शब्दों का लोप किया 

जाएगा। 

Gi) धारा 23 में, इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा 

(1) के wear, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित 

की जाएंगी, अर्थात्‌:- 

“(2) केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रजिस्ट्री के पास 

विभिन्‍न प्रकार की संपत्ति पर सृजित, विभिन्‍न प्रकार 

के प्रतिभूति हित से संबंधित संव्यवहार के 

रजिस्ट्रीकरण * की अपेक्षा कर सकेगी। 

(3) केन्द्रीय सरकार, नियमों द्वारा, इस धारा 

के अधीन विभिन्‍न प्रकार के प्रतिभूति हित के 

रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रारूप और ऐसे रजिस्ट्रीकरण 

पर प्रभारित की जाने वाली फीस विहित कर 

सकेगी।”!। 

18. मूल अधिनियम की धारा 26क के पश्चात्‌, 

निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 

“अध्याय 4क 

प्रतिभूत लेनदारों और अन्य लेनदारों द्वारा रजिस्ट्रीकरण 

26ख. (1) केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्ति 

को उधार देने वाले द्वारा अनुदत्त किसी वित्तीय सहायता के 

सम्यक्‌ प्रतिदाय को प्रतिभूत करने के प्रयोजन के लिए उधार 

लेने की किसी संपत्ति पर किसी प्रतिभूति हित का सृजन,



उपांतरण करने या उसका पालन करने के लिए धारा 2 की 

उपधारा (1) के खंड (यघ) में * यथा परिभाषित विनिर्दिष्ट 

प्रतिभूति लेनदारों से भिन्‍न सभी लेनदारों के लिए केंद्रीय 
रजिस्ट्री से संबंधित अध्याय 4 के उपबंधों को विस्तारित कर 

सकेगी। 

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख 

से, कोई लेनदार, जिसके अन्तर्गत प्रतिभूत लेनदार भी है, ऐसे 
प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, केंद्रीय रजिस्ट्री को 

किसी प्रतिभूत हित के सृजन, उपांतरण या समाधान करने 

वाले संव्यवहार की विशिष्टियां फाइल कर सकेगा। 

(3) अपने पक्ष में सृजित संपत्तियों पर प्रतिभूत हित का 
सृजन, उपांतरण और समाधान करने के संव्यवहार संबंधी 

विशिष्टियां फाइल करने वाला प्रतिभूत लेनदार से भिन्‍न कोई 

लेनदार इस अधिनियम के अधीन प्रतिभूतियों के प्रवर्तन संबंधी 
fet अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा। 

(4) केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय 

प्राधिकरण का ऐसा प्रत्येक प्राधिकारी या अधिकारी, जिसे 

कर या अन्य सरकारी शोध्य राशियों की वसूली और कर या 
अन्य सरकारी शोध्य राशियों का संदाय करने के लिए दायी 

किसी व्यक्ति की किसी संपत्ति की pat का कोई आदेश 

जारी करने का कृत्य सौंपा गया है, केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास, 

ऐसे प्रारूप में और रीति से, जो विहित की जाए, ऐसा कुर्की 

आदेश, निर्धारिती की विशिष्टियों और ऐसी तारीख से, जो 
केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, कर या अन्य 

सरकारी शोध्यों के ब्यौरों के साथ, फाइल करेगा। 

(5) यदि कोई अन्य व्यक्ति, जिसका किसी उधार लेने 
वाले के विरुद्ध कोई दावा है, किसी न्यायालय या अन्य 

प्राधिकारी से, जो pat आदेश जारी करने के लिए सशक्त 

है, संपत्ति की कुर्की के आदेश अभिप्राप्त कर लेता है तो 
ऐसा व्यक्ति ऐसे pat snes की विशिष्टियां केंद्रीय रजिस्ट्री 

के पास ऐसे प्ररूप में और रीति से तथा ऐसी फीस का 

daa करने पर, जो सरकार द्वारा विहित की जाए, फाइल 

कर सकेगा। 

26ग. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट 
उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अध्याय के 

उपबंधों के अधीन किसी प्रतिभूत लेनदार या किसी अन्य 

लेनदार द्वारा प्रतिभूत हित का सृजन, उपांतरण या समाधान 

संव्यवहारों 
आदि के 
रजिस्ट्रीकरण 
का प्रभाव। 
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प्रतिभूतियों के 
प्रवर्तन के 
अधिकार। 

प्रतिभूत 
लेनदारों को 
पूर्विकता। 

करने संबंधी fei संव्यवहारों का रजिस्ट्रीकरण या pat 

आदेशों को, केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास, यथास्थिति, ऐसे प्रतिभूत 

हित के सृजन, उपांतरण या ऐसी प्रतिभूति हितों के समाधान 

के ऐसे संव्यवहार की विशिष्टियां या pat आदेश फाइल 

किए जाने की तारीख और समय से सार्वजनिक सूचना दिए 

जाने का गठन हुआ समझा जाएगा। 

(2) जहां अध्याय 4 और इस अध्याय * के उपबंधों 

के अधीन रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए फाइल किया 

जाता है, वहां प्रतिभूत लेनदार या किसी अन्य लेनदार के 

पक्ष में किसी संपत्ति पर प्रतिभूति हित या कुर्की आदेश ऐसे 

प्रतिभूत लेनदार या कुर्कों आदेश धारण करने वाले अन्य 

लेनदार के दावे को ऐसी संपत्ति पर सृजित किसी पश्चात्वर्ती 

प्रतिभूति हित पर पूर्विकता प्राप्त होगी और ऐसी संपत्ति का 

कोई विक्रय, * पट्टा या अनुज्ञप्ति के द्वारा अंतरण अथवा 

ऐसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्‌ कुर्की आदेश ऐसे दावे के 

अध्यधीन होगा: 

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात उधार लेने 

वाले द्वारा कारबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए संव्यवहारों 

को लागू नहीं होगी। 

26घ. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट 

किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय * के उपबंधों के 

प्रारंभ की तारीख से ही, कोई भी प्रतिभूत लेनदार अध्याय 

3 के अधीन प्रतिभूतियों के प्रवर्तन के अधिकारों का तब 

तक प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा जब तक उधार लेने 

वाले द्वारा उसके पक्ष में सृजित प्रतिभूति हित केंद्रीय रजिस्ट्री 

के साथ * teeing न कर दिया गया हो। 

26ड: तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट 

किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूत हित के रजिस्ट्रीकरण 

के पश्चात्‌ feet प्रतिभूत लेनदारों को, देय ऋणों का संदाय 

केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी 

को dea सभी अन्य ऋणों और सभी राजस्वों, करों, उपकरों 

और अन्य रेटों पर पूर्विकता देकर किया जाएगा। 

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट 

किया जाता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 

2016 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात्‌, ऐसे मामलों में जहां 

उधार लेने वाले व्यक्ति की प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में 



दिवाला या शोधन अक्षमता कार्यवाहियां लंबित हैं, ऋण के 
संदाय में प्रतिभूत लेनदारों को दी जाने वाली पूर्विकता उस 
संहिता के उपबंधों के अध्यधीन shit’ 

19. धारा 27 में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया 
जाएगा, अर्थात्‌:- 

“परन्तु इस धारा के उपबंध, प्रतिभूति हित का 
प्रवृति और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध 
(संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा यथासंशोधित इस 
अध्याय * और धारा 23 के उपबंधों के प्रवर्तन में आने 
की तारीख से लोप हुए समझे जाएंगे।'”। 

20. मूल अधिनियम की धारा 28 का लोप किया 
जाएगा। 

21. मूल अधिनियम की धारा 30 के पश्चात्‌, निम्नलिखित 
धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌ :- 

*30क. (1) जहां कोई आस्ति पुनर्गठन कंपनी या 
कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन * रिजर्व बैंक 
द्वारा जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल 
रहता है, तो न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसे 
व्यतिक्रमी व्यक्ति या कंपनी पर, एक करोड़ रुपए से 
अनधिक रकम या ऐसी चूक * में अंतर्वलित रकम, 
जहां ऐसी रकम परिमेय है, की दुगुनी रकम, इनमें से 
जो भी अधिक हो, और जहां ऐसी चूक * जारी रहता 
है, वहां ऐसी अतिरिक्त wi, जो प्रथम दिन के 
पश्चात्‌ ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी 
चूक * जारी रहती है, एक लाख रुपए तक की हो 
सकेगी, अधिरोपित कर सकेगा। 

(2) उपधारा (1) के अंधीन शास्ति अधिरोपित करने 
के प्रयोजन के लिए, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी व्यतिक्रमी आस्ति 
पुनर्गठन कंपनी या व्यक्ति पर सूचना की तामील करेगा, 
जिसमें ऐसी कंपनी या * व्यक्ति से इस बात का कारण 
बताने की अपेक्षा * की जाएगी कि सूचना में विनिर्दिष्ट 
रकम को शास्ति के रूप में अधिरोपित क्‍यों नहीं किया जाना 
चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर 
प्रदान किया जाएगा। 

धारा 27 का 
संशोधन। 

धारा 28 का 

ani 

नई धारा 
30क, धारा 
३०ख, धारा 
30ग और 
धारा 30घ का 
अंतःस्थापन। 

न्यायनिर्णायक 
प्राधिकारी की 
शास्ति 
अधिरोपित 
करने को 
शक्ति। 
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शास्तियों के 

(3) इस धारा के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति, उपधारा 

(2) के अधीन जारी सूचना की तारीख से तीस दिन के 

भीतर संदेय होगी। 

(4) जहां आस्ति पुनर्गठन कंपनी उपधारा (3) के 

अधीन fare safe के भीतर शास्ति का संदाय करने में 

असफल रहती है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, आदेश द्वारा 

उसके रजिस्ट्रीकैण को रद्द कर सकेगा: 

परन्तु tio को we किए जाने से पूर्व ऐसे 

आस्ति पुनर्गठन कंपनी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया 

STS! 

(5) किसी व्यतिक्रमी व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय 

में उपधारा (1) के अधीन * किसी ऐसी चूक से संबंधित 

कोई परिवाद फाइल नहीं किया जाएगा, जिसके संबंध में 

कोई शास्ति इस धारा के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित 

और वसूल की गई है। 

(6) जहां अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय * 

में व्यतिक्रमी व्यक्ति के विरुद्ध किसी असफलता के संबंध 

में कोई परिवाद फाइल किया गया है, वहां उस व्यक्ति के 

विरुद्ध इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित किए जाने की 

कोई कार्यवाही * नहीं की जाएगी। 

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए,- 

@ ''न्यायनिर्णायक प्राधिकारी” से रिजर्व बैंक का 

ऐसा अधिकारी या अधिकारियों की कोई समिति अभिप्रेत 

है, जो रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा समय-समय पर 

अधिसूचना द्वारा अभिहित की जाए; 

Gi) ““व्यतिक्रमी व्यक्ति!” से ऐसे आस्ति पुनर्गठन 

कंपनी या कोई व्यक्ति, जिसने इस अधिनियम के अधीन 

* की है और ऐसी कंपनी का, यथास्थिति, कोई 

भारसाधक व्यक्ति या ऐसा अन्य व्यक्ति ऐसी कंपनी या 

व्यक्ति द्वारा की गई किसी चूक के लिए धारा 33 के 

अधीन कार्यवाही किए जाने के दायित्वाधीन या दंडनीय 

होगा। 

30ख. धारा 30क की उपधारा * (4) के अधीन पारित 

विरुद्ध अपील। आदेश से व्यथित व्यतिक्रमी व्यक्ति, उस तारीख से, जिसको 
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ae आदेश पारित किया जाता है, तीस दिन की अवधि के 

भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा: 

परंतु अपील प्राधिकारी तीस दिन at उक्त अवधि की 

समाप्ति के पश्चात्‌ अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका 

यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर उसे 

फाइल न करने का पर्याप्त हेतुक था। 

30ग. (1) रिजर्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड, ऐसे अधिकारी 

या अधिकारियों की समिति को अभिहित कर सकेगा जो 

अपील प्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग करने के लिए ठीक 

समझे। 

(2) अपील प्राधिकारी को, व्यतिक्रमी व्यक्ति को सुने 

जाने का युक्‍क्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्‌ ऐसा आदेश 

पारित करने की शक्ति होगी, जो वह ठीक समझे। 

(3) अपील प्राधिकारी, आदेश द्वारा, ऐसे निबंधनों और 

शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह ठीक समझे, धारा 30क 

के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के 

प्रवर्तन को रोक सकेगा। 

(4) जहां व्यतिक्रमी व्यक्ति, किसी युक्तियुक्त कारण 

के बिना उपधारा (3) के अधीन पारित आदेश द्वारा अधिरोपित 

निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करने * में असफल रहता 

है वहां अपील प्राधिकारी अपील को खारिज कर सकेगा। 

30घ. (1) धारा 30क के अधीन अधिरोपित कोई शास्ति 

“बसूलीय राशि” के रूप में वसूल की जाएगी और वह उस 

तारीख से, जिसको व्यतिक्रमी व्यक्ति पर बसूलीय राशि के 

संदाय की मांग करने संबंधी सूचना की तामील की जाती है, 

तीस दिन की अवधि के भीतर संदेय होगी और ऐसी अवधि 

के भीतर उस व्यक्ति द्वारा उसका संदाय करने में असफल 

रहने की दशा में रिजर्व बैंक, वसूली के प्रयोजन के लिए,- 

(क) व्यतिक्रमी व्यक्ति द्वारा रिजर्व बैंक के पास 

चालू खाते में से, यदि कोई हो, विकलन करके या ऐसे 

व्यक्ति द्वारा रिजर्व बैंक की पुस्तकों में जमा रखी गई 

प्रतिभूतियों को, यदि कोई हो, परिसमापन द्वारा कर 

सकेगा। 

(ख) ऐसे व्यक्ति को, जिससे कोई रकम व्यतिक्रमी 

व्यक्ति को wa है, उस व्यक्ति से उसके द्वारा जो 

शास्तियों की 
बसूली। 
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रकम व्यतिक्रमी व्यक्ति को dea है, में से ऐसी राशि 

की, जो वसूलीय राशि की रकम के बराबर है, कटौती 

करके और उसका रिजर्व बैंक को daa करने की 

अपेक्षा करते हुए, सूचना जारी कर सकेगा। 

(2) उपधारा (4) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, 

उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जारी सूचना ऐसे 

प्रत्येक व्यक्ति पर, आबद्धकर होंगी, जिसे यह जारी की 

जाती है और जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंक या 

किसी बीमा कंपनी को जारी की जाती है, वहां किसी 

प्रतिकूल नियम, पद्धति या अपेक्षा के होते हुए भी, संदाय 

किए जाने के पूर्व उसकी किसी प्रविष्टि या पृष्ठांकन के 

प्रयोजन के लिए कोई पास बुक, जमा रसीद, पालिसी या 

कोई अन्य दस्तावेज का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं 

होगा। 

(3) ऐसी किसी रकम के संबंध में ऐसा कोई दावा, 

जो उपधारा (1) के अधीन सूचना जारी होने की तारीख के 

पश्चात्‌ उद्भूत हुआ है, सूचना में अंतर्विष्ट मांग के विरुद्ध 

शून्य होगा। 

(4) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन सूचना 

भेजी जाती है, शपथ पर यह कथन करते हुए ऐसी सूचना 

के प्रति यह आशक्षेप करता है कि मांगी गई राशि या उसका 

कोई भाग व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति wea नहीं है या वह 

व्यतिक्रमी व्यक्ति की ओर से या उसके Hee कोई धनराशि 

धारित नहीं करता है, तो इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात 

ऐसे व्यक्ति से, यथास्थिति, ऐसी कोई रकम या उसके किसी 

भाग का संदाय करने की उससे अपेक्षा नहीं होगी। 

(5) जहां यह पता चलता है कि उपधारा (4) के 

अधीन व्यक्ति द्वारा किया गया कथन किसी तात्विक विशिष्टि 

में मिथ्या है वहां ऐसा व्यक्ति, सूचना की तारीख को व्यतिक्रमी 

व्यक्ति के प्रति अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक या 

रिजर्व बैंक को व्यतिक्रमी व्यक्ति द्वारा संदेय बसूलीय राशि 

की सीमा तक, इनमें से जो भी कम हो, रिजर्व बैंक के प्रति 

व्यक्तिगत रूप से दायी होगा। 

(6) रिजर्व बैंक, किसी भी समय उपधारा (1) के 

अधीन जारी किसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या उसे 

वापस ले सकेगा या ऐसी सूचना के अनुसरण में संदाय करने 

के समय को बढ़ा सकेगा। 



(7) रिजर्व बैंक, इस धारा के अधीन जारी सूचना के 

अनुपालन में उसे संदत्त किसी रकम की रशीद देगा और इस 

प्रकार संदाय करने वाला व्यक्ति, इस प्रकार संदत्त रकम की 

सीमा तक व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति अपने दायित्व से पूर्णतया 

Safar हो जाएगा। 

(8) व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति किसी दायित्व का निर्वहन 

करने वाला कोई व्यक्ति इस खंड के अधीन किसी सूचना 

प्राप्त होने के पश्चातू-- 

(क) व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति इस प्रकार निर्वहन 
किए गए अपने स्वयं के दायित्व की सीमा तक; या 

(ख) व्यतिक्रमी व्यक्ति द्वारा रिजर्व बैंक को dea 

वसूलीय राशि की सीमा तक, 

इनमें से जो भी कम हो, रिजर्व बैंक के प्रति व्यक्तिगत रूप 

से दायी होगा। 

(9) जहां ऐसा व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन 

सूचना भेजी गई है, रिजर्व बैंक को उसके अनुसरण में 

संदाय करने में असफल रहता है तो उसे सूचना में विनिर्दिष्ट 

रकम के संबंध में व्यतिक्रमी व्यक्ति समझा जाएगा और 

रकम की वसूली के लिए उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई या 

कार्यवाहियां ऐसे की जा सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी, 

मानो वे इस धारा में उपबंधित रीति में उससे शोध्य कोई 

बकाया है। 

(10) रिजर्व बैंक, उस क्षेत्र पर जहां व्यतिक्रमी व्यक्ति 

का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय, प्रधान कार्यालय या कारबार का 

मुख्य स्थान या ऐसे व्यक्ति का सामान्य निवास स्थान स्थित 

है, अधिकारिता रखने वाले प्रधान सिविल न्यायालय के माध्यम 

से बसूलीय राशि की वसूली इस प्रकार प्रवर्तित कर सकेगा, 

मानो रिजर्व बैंक द्वारा जारी सूचना न्यायालय की कोई feat 

है। 

(11) इस निमित्त रिजर्व बैंक के किसी प्राधिकृत 

अधिकारी द्वारा प्रधान सिविल न्यायालय को यह प्रमाणित 

करते हुए कि व्यतिक्रमी व्यक्ति बसूलीय राशि का daa 

करने में असफल रहा है, किए गए आवेदन के सिवाय, 

उपधारा 10 के अधीन वसूली * प्रवर्तित नहीं * की 

जाएगी।!। 
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धारा 31 का 
संशोधन। 

धारा 31h 
का संशोधन। 

धारा 32 का 
संशोधन। 

धारा 38 का 
संशोधन। 
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22. मूल अधिनियम st धारा 31 के खंड (ड) का 
लोप किया जाएगा। 

23. मूल अधिनियम की धारा 31क की उपधारा (2) 
के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्‌+-- 

““ (2) उपधारा (1) के अधीन निकाले जाने के 

लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, प्रारूप 
रूप में, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र 
में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी 
और यदि दोनों सदन उस अधिसूचना के निकाले जाने 
का अननुमोदन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों 
सदन अधिसूचना में उपांतरण करने के लिए सहमत हो 
जाएं तो तत्पश्चात्‌ वह अधिसूचना, यथास्थिति, निकाली 
नहीं जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में निकाली जाएगी 
जिन पर दोनों सदन सहमत हों। 

(3) उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट तीस दिन की ऐसी 
अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब 
में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान उपधारा (2) में निर्दिष्ट 

सदन लगातार चार दिन से अधिक के लिए सत्रावसित या 

स्थगित रहता है। 

(4) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना की 
प्रतियां, उसके जारी किए जाने के पश्चात्‌ यथाशीघ्र संसद के 
प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी।'”। 

24. मूल अधिनियम की धारा 32 में, “किसी प्रतिभूत 
लेनदार या प्रतिभूत लेनदार के feet अधिकारों का प्रयोग 
करने वाले उसके किसी अधिकारी या प्रबंधक या उधार लेने 
वाले” शब्दों के स्थान पर, “रिजर्व बैंक या केन्द्रीय रजिस्ट्री 
या प्रतिभूत लेनदार या उसके fart अधिकारियों '' शब्द रखे 
जाएंगे। 

25. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) में, 

(0) खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनः 
संख्यांकित किया जाएगा: और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित 
(कक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया 

जाएगा, अर्थात्‌ः-- 

“(क) धारा 2 के खंड (न) के अधीन समान 
प्रकृति के अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार; ''; 
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(४) GS (खग) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड 

अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌:- 

““ (खगक) धारा 20क की उपधारा (1) के 

अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्री के अभिलेखों में विभिन्‍न 
रजिस्ट्रीकरण प्रणालियों के अभिलेखों को समाकलित 

करने की रीति; 

(खगख) धारा 20ख के अधीन केद्धीय सरकार 

द्वारा रिजर्व बैंक को शक्तियां period करने के 

निबंधन और शर्तें;!'; 

(iii) खंड (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड ata: 

स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 

“ (घक) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन 

विभिन्‍न प्रकार के प्रतिभूति हितों के रजिस्ट्रीकरण 

का प्ररूप;'; 

(iv) खंड (4) के पश्चातू निम्नलिखित खंड अंतः 

स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌:- 

“ (चक) धारा 26ख की उपधारा (2) के 

aie decent की विशिष्टियां फाइल करने का 

प्ररूप और रीति; 

(चख) धारा 26ख की उपधारा (4) के अधीन 

केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास कुर्की आदेश फाइल करने 
का प्ररूप और रीति तथा तारीख; 

(चग) धारा 266 की उपधारा (5) के अधीन 

केन्द्रीय रजिस्ट्री के पास कुर्की आदेश की विशिष्टियां 
फाइल करने का प्ररूप और रीति तथा we"! 

अध्याय 3 

बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण बसूली 
अधिनियम, 1993 

26. बैंकों और वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली धारा 2 का 

अधिनियम, 1993 की (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात्‌ 

मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 A 

(i) खंड (छ) में “वैध रूप से वसूल किए जाने 
योग्य हो” आने वाले शब्दों के पश्चातू, निम्नलिखित 

शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌:--- 

संशोधन। 
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“और इसके अंतर्गत ऐसे प्रतिभूति ऋणों के 
प्रति कोई दायित्व भी है, जिसका, डिबेंचर art 
या ऐसे किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, जिसके पक्ष 
में प्रतिभूति ऋणधारकों के फायदे के लिए प्रतिभूति 
हित का सृजन हुआ है, उधार लेने वाले पर नब्बे 
दिन की सूचना की तामील के पश्चात भी पूर्ण 
रूप से या संदाय नहीं किया गया है; a”; 

(i) खंड (छ) के पश्चात्‌, निम्नलिखित उपखंड 
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌: 

“ (छक) “ऋण प्रतिभूति'' से भारतीय प्रतिभूति 
और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 
के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार सूचीबद्ध ऋण 
प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं;'; 

(ii) खंड (ज) के उपखंड (im) के पश्चात्‌, 
निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, 

अर्थात्‌ :- 

“ (1ख) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत और प्रतिभूत 
ऋण प्रतिभूतियों के लिए नियुक्त कोई डिबेंचर 
=a”? 

(iv) खंड (ज) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड 
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 

“/(जक) * “वित्तीय vee” से आवधिक 
रूप से करार पाई गई रकम के संदाय के 
प्रतिफलस्वरूप कतिपय समय के लिए पटटेदार को 
उसमें पट्टेकर्ता के अधिकार के अंतरण के लिए, 
परक्राम्य दस्तावेज के परक्राम्य लिखत से भिन्‍न 
मूर्त आस्ति के पट्टा करार के अधीन और जहां, 
यथास्थिति, पटटेदार vee की अवधि की समाप्ति 
पर करार पाई गई शेष रकम के संदय पर ऐसी 
आस्तियों का स्वामी हो जाता है, पट्टा अभिप्रेत 

oo 

(v) खंड (3H) के tran, निम्नलिखित खंड 
अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌ :- 

“(जख) “संपत्ति” से निम्नलिखित अभिप्रेत 

है,- 

(क) स्थावर संपत्ति; 
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(ख) जंगम संपत्ति; 

(ग) कोई ऋण या धन का, चाहे प्रतिभूत 

हो या अप्रतिभूत, संदाय प्राप्त करने का कोई 

अधिकार; 

(घ) प्राप्त किए जाने योग्य शोध्य, चाहे 

विद्यमान हो, या भावी; 

(ड) अमूर्त आस्तियां, व्यवहार ज्ञान, 

प्रतिलिप्याधिकार, मताधिकार, या इसी प्रकृति 

का ऐसा कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक 

अधिकार, st Sia सरकार द्वारा रिजर्व बैंक 

के परामर्श से, ऐसे संपत्ति अधिकार के रूप 

में विहित किया जाए, * जिन पर बैंकों और 

वित्तीय संस्थानों के पक्ष में प्रतिभूति हित का 

सृजन किया जा सकता हैं।'; 

(i) खंड (3) के पश्चात्‌, निम्नलिखित खंड 

अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌:- 

*(ठक) “प्रतिभूति लेनदार” का वही अर्थ 

होगा, जो उसका वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण 

और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन 

अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) 

के खंड (यघ) में है; 

(ठख) “uff fea’ से किसी संपत्ति 

पर, किसी बैंक या वित्तीय संस्था के पक्ष में 

सृजित कोई बंधक, भार, आड्मान, समनुदेशन या 

कोई अन्य अधिकार, चाहे वह किसी प्रकार का 

हो, कोई हक या हित अभिप्रेत है और इसके 

अंतर्गत- 

(क) ऐसी मूर्त * आस्ति पर, जो किराए 

या वित्तीय vee या ued विक्रय पर दी गई 
हो, बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा संपत्ति के 

स्वामी के रूप में प्रतिधारित किसी प्रकार का 

ऐसा कोई अधिकार, हक या हित भी है, जो 

आस्ति की क्रय कौमत या उपगत बाध्यता या 

किसी ऐसे उधार के, जो उधार लेने वाले को 

मूर्त * आस्ति अर्जित करने में समर्थ बनाने 
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के लिए दिया गया हो, किसी असंदत्त भाग 
का संदाय करने की बाध्यता को प्रतिभूत करता 
है; या 

(ख) किसी अमूर्त आस्ति के लाइसेंस 
में कोई ऐसा अधिकार, हक या हित भी है, 
जो अमूर्त आस्ति की क्रय कीमत या उपगत 
बाध्यता या किसी ऐसे उधार के, जो उधार 
लेने वाले को अमूर्त आस्ति या अमूर्त आस्ति 
का लाइसेंस अर्जित करने में समर्थ बनाने के 
लिए विस्तारित कर दिया गया हो, किसी 
असंदत्त भाग का संदाय करने की बाध्यता को 
प्रतिभूत करता है;'। 

धारा 4 का 27. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के 
संशोधन। स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌:- 

“Q) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के 
होते हुए भी, केंद्रीय सरकार,- 

(क) इस अधिनियम के अधीन ऋण बसूली 
अधिकरण के पीठासीन अधिकारी, उसके इस 
अधिकरण के पीठासीन अधिकारी होने के अतिरिक्त, 
के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए तत्समय प्रवृत्त 
अन्य किसी विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य 
अधिकरण के पीठासीन अधिकारी को प्राधिकृत कर 
सकेगी; या 

(ख) इस अधिनियम के अधीन ऋण बसूली 
अधिकरण के पीठासीन अधिकारी, उसके उस 
अधिकरण के न्यायिक सदस्य होने के अतिरिक्त, 
के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए तत्समय प्रवृत्त 
अन्य किसी विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य 
अधिकरण में उस रूप में पदधारण करने वाले 
न्यायिक सदस्य को प्राधिकृत कर wart’ 

धारा 6 का 28. मूल अधिनियम की धारा 6 के * स्थान पर 
संशोधन। निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌: 

के कं मे KK RE RK 

“6. अधिकरण का पीठासीन अधिकारी अपने पद 
ग्रहण करने की तारीख से, पांच वर्ष की अवधि के 
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लिए अपना पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति के 
लिए पात्र होगा: 

परंतु कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर 
लेने के पश्चात्‌ अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के 
रूप में पद धारण नहीं ae") 

29. मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) में, 
निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- अंतःस्थापित किया जाएगा, = 

“परन्तु केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के अधीन 
ऋण वसूली अपील अधिकरण के अध्यक्ष के, उसके 
डस अपील अधिकरण का अध्यक्ष होने के अतिरिक्त, 
कृत्यों का निर्ववन करने के लिए तत्समय प्रवृत्त अन्य 
किसी विधि के अधीन स्थापित किसी अन्य अपील 
अधिकरण के अध्यक्ष को प्राधिकृत कर wart" 

30. मूल अधिनियम की धारा 11 के * स्थान पर 
निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌: 

ऊ कं के EX eK RK 

“11. अपील अधिकरण का अध्यक्ष अपने पद 
ग्रहण करने की तारीख से, पांच वर्ष की अवधि के 
लिए पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र 

होगा: 

परंतु कोई व्यक्ति * सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर 
लेने के पश्चात्‌ अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप 
में पद धारण नहीं करेगा।''। 

31. मूल अधिनियम की धारा 17क में, उपधारा (1) 
के पश्चातू, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, 
अर्थात्‌ :- 

“(1क) उपधारा (1) के अधीन अधिकरणों पर 
अधीक्षण और नियंत्रण at साधारण शक्तियों के प्रयोग 
के प्रयोजन के लिए, अध्यक्ष- 

(i) इस अधिनियम के अधीन और वित्तीय 
आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा 

2002 का 54 प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के 
अधीन या किसी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि 

धारा 8 का 
संशोधन। 

धारा 11 का 
संशोधन। 

धारा 17क 
का संशोधन। 
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धारा 19 का 

संशोधन। 
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के अधीन दोनों के लंबित मामलों, निपटाए गए, 

मामलों की संख्या, फाइल किए नए मामलों की 

संख्या से संबंधित जानकारी और ऐसी अन्य जानकारी 

जो अध्यक्ष द्वारा आवश्यक समझी जाए ऐसे प्ररूप 

में, ऐसे अंतरालों पर और ऐसे समय के भीतर 

प्रस्तुत करने के लिए अधिकरणों को निदेश दे 
सकेगा; और 

(i) उनके निष्पादन का आवधिक रूप से 

पुनर्विलोकन करने के लिए अधिकरणों के पीठासीन 

अधिकारियों की बैठक आहूत कर सकेगा। 

(1ख) जहां अधिकरण के किसी पीठासीन अधिकारी 

या अन्यथा के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन किए जाने 

पर, अध्यक्ष की यह राय है कि दुर्व्यवहार या अक्षमता 

के लिए ऐसे पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध जांच आरंभ 

की जानी अपेक्षित है तो वहां ae धारा 15 के अधीन 

ऐसे पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई, यदि कोई 

हो, और उसके लिए ऐसे कारण जो लेखबद्ध किए जाएं 

की सिफारिश करते हुए केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट 

प्रस्तुत करेगा।”! 

32. मूल अधिनियम की धारा 19 में,- 

(0) उपधारा (1) में, खंड (क) को खंड (कक) 

के रूप में पुनर्सख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार 

पुनर्सख्यांकित खंड (कक) से पहले निम्नलिखित खंड 

अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:- 

“(क) बैंक या वित्तीय संस्था की शाखा या 

कोई अन्य कार्यालय, जो ऐसा खाता * चला रहा 

है, जिसमें दावाकृत ऋण तत्समय बकाया है; या 

(i) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित धारा 

रखी जाएगी, अर्थात्‌ :- 

“ (3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के 

अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप * में होगा जो 
विहित किया जाए और इसके साथ ऐसी फीस जो 

विहित की जाए, सहित aa के समर्थन में विश्वास 

किए गए सभी दस्तावेजों की शुद्ध प्रतियां संलग्न 
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(ii) उपधारा (3) में, दूसरे परंतुक के पश्चात्‌, 

निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, 

अर्थात्‌:- 

“'स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए, 

दस्तावेजों के अंतर्गत बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 

1891 के अधीन सम्यकत: प्रमाणित बैंककारों की बही 

में लेखा का विवरण या कोई प्रविष्टि भी है।'' 

(iv) उपधारा (3) के पश्चात्‌ उपधारा (3उक) को 

उपधारा (3ख) के रूप में पुनर्सख्यांकित किया जाएगा 

और इस प्रकार पुनर्सख्यांकित उपधारा (3ख) से पूर्व 

निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :- 

“(3क) ऋण की वसूली के लिए उपधारा 

(1) या उपधारा (2) के अधीन फाइल किए गए 

किसी आवेदन, में प्रत्येक आवेदक,- 

(क) प्रतिवादियों में से किसी प्रतिवादी 

की संपत्तियों या आस्तियों पर प्रतिभूति हित 

द्वारा प्रतिभूत ऋण और ऐसी प्रतिभूतियों का 

प्राककलित मूल्य की विशिष्टियों का कथन 

करेगा; 

(ख) यदि प्रतिभूतियों का प्राक्कलित मूल्य 

दावाकृत ऋण को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं 

है तो प्रतिवादियों में से किसी प्रतिवादी के 
स्वामित्वाधीन किसी अन्य संपत्ति या आस्तियों, 

यदि कोई हों, की विशिष्टियों का कथन करेगा; 

और 

(ग) यदि ऐसी अन्य आस्तियों का 

प्राककलित मूल्य ऋण को वसूल करने के 

लिए पर्याप्त नहीं है तो प्रतिवारदियों के 

स्वामित्वाधीन अन्य संपत्तियों या आस्तियों की 

विशिष्टियां अधिकरण को प्रकटित करने के 

लिए प्रतिवादी को निदेश देने वाले आदेश की 

मांग ati" 

(५) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा 

रखी जाएगी, अर्थात्‌:- 
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“(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के 
अधीन आवेदन प्राप्त किए जाने पर अधिकरण 
प्रतिवादी को निम्नलिखित निदेशों के साथ,- 

(0) वह समनों की तामील के तीस दिन 
के भीतर कारण बताने के लिए कि प्रार्थना 
की गई अनुतोष क्‍यों न प्रदान किया जाए; 

Gi) उपधारा (3क) के खंड (क) और 
खंड (ख) के अधीन आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट 
संपत्तियों और आस्तियों से fia संपत्तियों या 
आस्तियों की विशिष्टियां प्रकटित करने के 
लिए प्रतिवादी को निदेश देने के लिए। 

(ii) संपत्ति pat के लिए आवेदन की 
सुनवाई और foe के लंबित रहने तक 
खंड (ग) के अधीन प्रकटित ऐसी आस्तियों 
और संपत्तियों के संबंध में कार्रवाई करने या 
उनका ver करने से प्रतिवादी को अवरुद्ध 
करने के लिए*।”' 

(vi) उपधारा (4) के पश्चातू निम्नलिखित उपधारा 
अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌:- 

“* (4क) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की 
धारा 65क में किसी बात के होते हुए भी, समनों 
के तामील पर प्रतिवादी अपनी fret आस्तियों 
जिन पर प्रतिभूति हित सृजित किया जाता है या 
ऐसी संपत्तियों को और उपधारा (3क) के अधीन 
विनिर्दिष्ट या प्रकटित आस्तियों को अपने कारबार 
के सामान्य अनुक्रम में अधिकरण के पूर्व अनुमोदन 
के बिना विक्रय पट्टा या अन्यथा के रूप में 
अंतरित करेगा अन्यथा नहीं: 

परंतु अधिकरण आवेदक बैंक या वित्तीय संस्था 
को कारण बताने के लिए सूचना दिए बिना ऐसा 
अनुमोदन प्रदान नहीं करेगा कि प्रार्थना किया गया 
अनुमोदन क्‍यों नहीं प्रदान किया जाए: 

परंतु यह और कि प्रतिवादी कारबार के मामूली 
agen में प्रतिभूत आस्तियों के विक्रय द्वारा वसूल 
किए गए विक्रय आगमों का लेखा-जोखा देने के 
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लिए दायी होगा और ऐसी आस्तियों पर प्रतिभूति 

हित धारण करने वाले बैंक या वित्तीय संस्था के 

साथ चलाए गए खाते में ऐसे विक्रय आगमों को 

जमा करेगा।'! 

(vii) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित 

उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌:- 

* (5) (1) प्रतिवादी समनों की तामील की 

तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर 

उपधारा (6) -के अधीन मुजरा के लिए दावे सहित 

अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन या उपधारा (8) 

के अधीन प्रतिदावा प्रस्तुत करेगा और ऐसे लिखित 
कथन के साथ अपनी प्रतिरक्षा में लिखित विवरणी 

यदि कोई हो प्रस्तुत करेगा और ऐसी लिखित 

विवरणी के साथ प्रतिवादी द्वारा विश्वास किए गए, 

अधिकरण की अनुमति से मूल दस्तावेज या उनकी 

शुद्ध प्रतियां संलग्न होंगी: 

परंतु जहां प्रतिवादी तीस दिन की उक्त अवधि 

के भीतर लिखित कथन फाइल करने में असफल 

रहता है वहां पीठासीन अधिकारी आववादिक मामलों 

और विशेष परिस्थितियों में जो लेखबद्ध की जाएं, 

उक्त अवधि को अपने प्रतिरक्षा की लिखित बिवरणी 

फाइल करने के लिए पंद्रह दिन से अनधिक ऐसी 

और अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकेगा। 

(४) जहां प्रतिवादी अधिकरण द्वारा पारित 

आदेशों के अनुसरण में किसी संपत्ति या आस्ति 

का प्रकटन करता है वहां इस धारा की उपधारा 

(4क) में उपबंध ऐसी संपत्ति आस्ति को लागू 

होंगे; 

(iii) उपधारा (4) के खंड (1) के अधीन 

किए गए किसी आदेश के अननुपालन की दशा में 

पीठासीन अधिकारी आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा 

कि ऐसा व्यक्ति या अधिकारी जो व्यतिक्रम करता 

है को तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए 
सिविल कारागार में परिरुद्ध तब तक कर लिया 

जाए जब तक कि इस बीच पीठासीन अधिकारी 

उसकी निर्मुक्ति का आदेश न दे दे: 
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परंतु पीठासीन अधिकारी इस खंड के अधीन 
कोई आदेश ऐसे व्यक्ति या अधिकारी को सुनवाई 
का अवसर दिए बिना पारित नहीं करेगा। 

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए, 
“ऐसा अधिकारी जो व्यतिक्रम करता है' पद से 
ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जो कंपनी अधिनियम, 
2013 की धारा 2 के खंड (6) में परिभाषित 

a"; 

(viii) उपधारा (5क) के स्थान पर, निम्नलिखित 
उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌:- 

“(sH) प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्राप्त हो 
जाने पर या लिखित कथन फाइल करने के लिए 
अधिकरण द्वारा प्रदान किए गए समय की समाप्ति 
पर, अधिकरण कार्यवाहियों के पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत 
किए गए दस्तावेजों को ग्रहण करने के लिए या 
प्रत्याख्यान के लिए उपधारा (4) के अधीन पारित 
अंतरिम आदेश को बनाए रखने के लिए या उसको 
बातिल करने के लिए भी सुनवाई की तारीख 
नियत करेगा। 

(5ख) जहां प्रतिवादी बैंक या वित्तीय संस्था 
को देय ऋण की: रकम को पूर्णतः: या भागतः 
स्वीकार करता हैं वहां अधिकरण प्रतिवादी को 
स्वीकृति की सीमा तक ऐसी रकम का ऐसे आदेश 
al तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर 
संदाय करने का आदेश करेगा जिसके न हो सकने 
पर अधिकरण उपधारा (22) के उपबंधों के अनुसार 
प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किए गए देय ऋण की 
रकम की सीमा तक प्रमाण पत्र जारी कर 
सकेगा।”! 

(ix) उपधारा (6) में, ““मुजरा किए जाने के लिए 
मांगे गए ऋण”' शब्दों के पश्चात्‌ “आवेदक के विरुद्ध 
मूल दस्तावेज और किसी अभिनिश्चित धनराशि के मुजरा 
के दावे के समर्थन में विश्वास किए गए अन्य साक्ष्य 
सहित मुजरा किए जाने के लिए मांगा गया ऋण'' शब्द 
रखे जाएंगे। 
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(x) उपधारा (10) F, ‘sit अधिकरण द्वारा नियत 

की जाए” शब्दों के स्थान पर “जो विहित की जाएं!! 

शब्द रखे जाएंगे। 

(xi) उपधारा (10) के पश्चात्‌ निम्नलिखित धाराएं 

अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌:- 

““ (10) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन 

या उपधारा (5) के अधीन प्रतिवादी का लिखित कथन 

या उपधारा (6) के अधीन मुजरे का दावा या प्रतिवादी 

द्वारा उपधारा (8) के अधीन कोई प्रतिदावा या इसमें 

इसके पश्चात्‌ यथा उपबंधित उपधारा (10) के अधीन 

प्रतिदावा के उत्तर में आवेदक द्वारा लिखित कथन या 

कोई अन्य अभिवचन, वह जो भी हो, यथास्थिति, सभी 

तथ्यों और अभिवचनों से उपाबद्ध दस्तावेजों का अभिवचन 

करने वाले कथन और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य या मुजरा 

या दावे का लिखित कथन या उत्तर सत्यापन करने वाले 

आबेदक या प्रतिवादी द्वारा शपर्थ लिए गए शपथ पत्र से 

समर्थित होगा: 

परंतु यदि किसी पक्षकार द्वारा नेतृत्व किए जाने 

वाले साक्षियों का कोई ऐसा साक्ष्य है, तो ऐसे साक्षियों 

के शपथ पत्र उपधारा (10क) के अधीन फाइल किए 

गए आवेदन या लिखित कथन या उत्तरों के साथ-साथ 

पक्षकार द्वारा फाइल किए जाएंगे। 

(10ख) afe आवेदन या लिखित कथन में किन्हीं 

तथ्यों या अभिवचनों को उपधारा (10क) के अधीन 

उपबंधित रीति में सत्यापित नहीं किया जाता है तो 

कार्यवाहियों के पक्षकार को उसमें उपवर्णित साक्ष्य या 

किसी विषय के रूप में ऐसे तथ्यों या अभिवचनों पर 

विश्वास करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।'! 

(xii) उपधारा (11) के स्थान पर निम्नलिखित 

धारा रखी जाएगी, अर्थात्‌:- 

“ (11) जहां प्रतिवादी कोई प्रतिदावा लिखित कथन 

में प्रस्तुत करता है और आवेदक ऐसे दावे के उत्तर में 
यह प्रतिवाद करता है कि उसके द्वारा उठाया गया दावा 

प्रतिदावे के रूप में न निपटाया जाए किंतु एक स्वतंत्र 

कार्रवाई के रूप में निपटाया जाए तो अधिकरण ऐसे 
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ase a fates ऋण की वसूली के लिए आवेदक 
के दावे के साथ करेगा।”' 

(xiii) विद्यमान धारा 12 का लोप किया जाएगा। 

(xiv) उपधारा (13)(क) में, “अधिकरण का 
शपथ पत्र या अन्यथा द्वारा समाधान हो जाता है”' शब्दों 
के स्थान पर, “अधिकरण कुर्क की जाने वाली संपत्ति 
की विशिष्टियों और उसके प्राक्कलित मूल्य या अन्यथा 
सहित आवेदक द्वारा किए गए आवेदन पर” शब्द रखे 
जाएंगे; 

(xv) उपधारा (14) का लोप किया जाएगा। 

(xvi) उपधारा (15) में ““उपधारा (14) '' शब्दों, 
कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर “उपधारा (13)! 
शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात्‌:- 

(xvii) उपधारा (19) के स्थान पर, निम्नलिखित 
रखा जाएगा, अर्थात्‌:- 

“(19) जहां कंपनी अधिनियम, 2013 के 
अधीन यथा परिभाषित्‌* कंपनी के विरुद्ध वसूली 
प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और ऐसी कंपनी 
परिसमापनाधीन है तो वहां अधिकरण आदेश द्वारा 
यह निदेश देः सकेगा कि ऐसी कंपनी की प्रतिभूत 
आस्तियों के विक्रय आगम कंपनी अधिनियम, 2013 
की धारा 326 में यथा उपबंधित उसी रीति में या 
तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वितरित 
की जाएं।”” 

(xviii) STURT (20) के स्थान पर, निम्नलिखित 
उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌:- 

““ (20) अधिकरण सभी दावों, मुजरा या 
प्रतिदावों, यदि कोई हों और ऐसे दावों पर हित के 
संबंध में आवेदक और प्रतिवादी को सुनवाई का 
अवसर देने के पश्चात्‌ सुनवाइयों के समाप्त होने 
की तारीख से तीस दिन के भीतर अंतरिम या 
अंतिम आदेश जो .वह ठीक समझे जिसके अंतर्गत 
उस तारीख, जिसको ऐसी रकम का संदाय, वसूली 
या वास्तविक संदाय की तारीख तक शोध्य पाया 
जाता है, भी पारित ae” 
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(xix) उपधारा (20%) के पश्चात्‌ निम्नलिखित 

उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌:- 

“ (20कक) (i) उपधारा (20) के अधीन 

अंतिम आदेश पारित करते समय अधिकरण, उधार 

लेने वाले की उन आस्तियों को स्पष्टत: विनिर्दिष्ट 

करेगा जिन पर किसी बैंक या वित्तीय संस्थाओं के 

पक्ष में वित्तीय हित सृजित किया जाता है और 

वसूली अधिकारियों को उपधारा (20कख) में यथा 

उपबंधित ऐसी आस्तियों के विक्रय आगमों को 

वितरित करने का निदेश देगा। 

(20कख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी 

प्रतिकूल बात के होते हुए भी, प्रतिभूत आस्तियों 

के विक्रय से प्राप्त आगम प्राथमिकता के 

निम्नलिखित क्रम में वितरित किए जाएंगे, 

अर्थात्‌:- 

(0) प्रतिभूत आंस्तियों के परिरक्षण और 

संरक्षण के लिए उपगत खर्चों/मूल्यांकन के 
खर्च, कब्जे और नीलामी के लिए लोक सूचना 

और आस्तियों के विक्रय के लिए अन्य व्ययों 

का पूर्णतः संदाय किया जाएगा; 

(0) ऐसे बैंक या वित्तीय संस्था के* देय 

ऋण। 

स्पष्टीकरण-इस SIM के प्रयोजन के लिए 

यह स्पष्ट किया जाता हैं कि दिवाला और शोधन 

अक्षमता संहिता, 2016 के प्रारंभ होने या उसके 

पश्चात्‌, जहां दिवाला और शोधन अक्षमता प्रक्रियाएं 

लंबित हैं, उधार लेने वालों की प्रतिभूत आस्तियों 

के संबंध में उक्त संहिता में यथा उपबंधित पूर्विक्ता 

के क्रम के अधीन रहते हुए प्रतिभूत आस्तियों के 

विक्रय के आगम वितृत ert’ 

(xx) SUM (21) निम्नलिखित उपधारा द्वारा 

प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :- 

“ (21) () अधिकरण आवेदक और प्रतिवादी 

को अपनी अंतिम आदेश और वसूली प्रमाण पत्र 
की एक प्रति भेजेगा;



(४) आवेदक और प्रतिवादी ऐसी फीस के 
संदाय किए जाने पर जो विहित की जाए अधिकरण 
द्वारा पारित किसी आदेश की प्रति अभिप्राप्त कर 
सकेगा: 

(xxi) उपधारा (22) के स्थान पर, निम्नलिखित 
उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌ +- 

“ (22) पीठासीन अधिकारी प्रमाण पत्र में 
विनिर्दिष्ट ऋण की रकम की वसूली के लिए 
वसूली अधिकारी को अपने हस्ताक्षर से * ब्याज 
सहित ऋण के संदाय के लिए अंतिम आदेश सहित 
उपधारा (20) के अधीन वसूली प्रमाण पत्र जारी 
करेगा।!! 

(xxii) उपधारा (22) के पश्चात्‌, निम्नलिखित 
धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ +-- 

“(22%) उपधारा (22) के अधीन पीठासीन 
अधिकारी द्वारा जारी कोई वसूली प्रमाण पत्र, 
यथास्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन 2013 का 18 

रजिस्ट्रीकृत कंपनी, या सीमित दायित्व भागीदारी 
अधिनियम, 2008 * या किसी अन्य विधि * के 2008 का 9 
अधीन किसी व्यक्ति या भागीदारी फर्म के विरुद्ध 
दिवाला कार्यवाहियां के परिसमापन के प्रारंभ करने 
के प्रयोजनों के लिए न्यायालय की fest या 
आदेश समझा जाएगा।”! 

(xxiii) उपधारा (24) में “उसके द्वारा आवेदन 
को अंतिम रूप से निपटाने का प्रयास किया जाएगा,'' 
शब्दों के स्थान पर “दो सुनवाइयों में कार्यवाहियों को 
पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्रत्येक प्रयास किया 
जाएगा, sik” शब्द रखे जाएंगे। 

नई धारा 33. मूल अधिनियम की धारा 19 के: पश्चात्‌ निम्नलिखित 
Agee धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌+-- 
अत ःस्थापन। 

इलैक्ट्रानिक ““19क. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम में 
su ow अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी और 
ee सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 6 में 2000 का 21 
लिखित कथनों अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे 
का फाइल नियमों जो ऐसी तारीख से और ऐसे अधिकरण तथा 
किया जाना। अपील अधिकरण के समक्ष जो अधिसूचित किए जाएं 

द्वारा यह उपबंध कर सकेंगे। 
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(क) फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित 

उनके साथ उपाबद्ध किए जाने वाले आवेदन या 

लिखित कथन या कोई अन्य अभिवचन और 

दस्तावेज इलैक्ट्रानिक रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे 

जो. आवेदक, प्रतिवादी या किसी अन्य याची के 

अंकीय हस्ताक्षर के साथ ऐसे रूप और रीति में 

जो विहित की जाए अधिप्रमाणित किए जाएंगे; 

(ख) कोई समन सूचना या संसूचना या 

Vat जो इस अधिनियम के अधीन तामील की 

जानी या परिदत्त की जानी अपेक्षित हो, इलैक्ट्रानिक 

रूप के अनुसार अभिवचनों और दस्तावेजों के 

पारेषण द्वारा तामील या परिदत्त की जा सकेगी 

और ऐसी रीति में, जो fafea की जाए, 

अधिप्रमाणित की जा सकेगी; 

(2) ऐसे अधिकरण या अपील अधिकरण की 

बेबसाइट पर प्रदर्शित अधिकरण. या अपील अधिकरण 

द्वारा पारित किसी अंतरिम या अंतिम आदेश को ऐसे 

आदेश की लोक सूचना समझा जाएगा और कार्रवाई के 

पक्षकारों के रजिस्ट्रीकृत पते पर इलैक्ट्रानिक मेल द्वारा 

ऐसे आदेश का पारेषण ऐसे पक्षकार पर तामील किया 

गया समझा जाएगा; 

(3) केन्द्रीय सरकार इस धारा के अधीन नियमों 

द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि इस धारा में विनिर्दिष्ट 

प्रयोजन के लिए इलैक्ट्रानिक रूप उसके लिए वास्तविक 

रूप में अनन्य, या अनुकल्पत: या उसके अतिरिक्त 

होगा। 

(4) इलैक्ट्रानिक फाइलिंग को अंगीकृत करने के 

प्रयोजन के लिए उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित 

अधिकरण या अपील अधिकरण अन्य अधिकरणों और 

अपील अधिकरण के साथ अपनी ही वेबसाइट या 

सामान्य वेबसाइट या इलैक्ट्रानिक सूचना की ऐसी अन्य 

सार्वभौमिक रूप से पहुंच योग्य भंडार बनाए रखेगा और 

यह सुनिश्चित करेगा कि अधिकरण या अपील अधिकरण 

द्वारा जारी किए गए सभी आदेश या निदेश अधिकरण 

या अपील अधिकरण की वेबसाइट पर ऐसी रीति में जो 

विहित की जाए, प्रदर्शित किए जाते हैं। 
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धारा 20 का 
संशोधन। 

UR 21 का 
संशोधन। 

धारा 22 का 
संशोधन। 

नई धारा 
22क का 
अंतः:स्थापन। 

कार्यवाहियों 
को संचालित 

करने के लिए 
एक समान 
प्रक्रिया। 

66 

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए-- 

(क) ‘siete हस्ताक्षर” से सूचना प्रौद्योगिकी 
अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (त) के 
अधीन यथा परिभाषित अंकीय हस्ताक्षर अभिप्रेत 
है; 

(ख) किसी सूचना या किसी दस्तावेज के 
प्रतिनिर्देश से “इलैक्ट्रानिक रूप' से सूचना प्रौद्योगिकी 
अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (द) के 
अधीन यथा परिभाषित इलैक्ट्रानिक रूप अभिप्रेत 
a 

34. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) में, 
“चैंतालीस दिन”' शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थान पर, जहां- 
जहां वे आते हैं, “तीस fer” शब्द रखे जाएंगे। 

35. मूल अधिनियम में,धारा 21 में, 

@ “Trem प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर ““पचास 
प्रतिशत'” शब्द रखे जाएंगे; 

Gi) परंतुक में, “रकम को अधित्यजियत कर सकेगा 
या उसे घटा सकेगा”' शब्दों के स्थान पर ““निश्षिप्त की 
जाने वाली रकम को ऐसी रकम में से जो ऐसी देय 
ऋण की रकम का पच्चीस प्रतिशत से ae नहीं 
होगी घटा सकेगा” शब्द रखे जाएंगे। 

36. मूल अधिनियम की धारा 22 में उपधारा (3) के 
पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌+-- 

“(4) बैंककार बहियों में किसी प्रविष्टि के सबूत 
के प्रयोजन के लिए, बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 
1891 (1891 का 18) के उपबंध अधिकरण या अपील 
अधिकरण के समक्ष सभी कार्रवाइयों को लागू होंगे।' 

37. मूल अधिनियम में धारा 22 के पश्चात्‌, निम्नलिखित 
धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-- 

““22क. केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए अधिसूचना द्वारा अधिकरणों और अपील 
अधिकरणों के समक्ष कार्यवाहियां संचालित करने के 
लिए इस अधिनियम के उपबंधों से संगत एक समान 
प्रक्रिया नियम अधिकथित कर anit’ 

2000 का 21 

2000 का 21 

1891 का 18



38. मूल अधिनियम की धारा 25 4 — 

(i) GS (क) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड sa: 

स्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌+-- 

“ (कक) ऐसी संपत्ति का जिस पर प्रतिभूति 

हित सृजित किया जाता है या प्रतिवादी की कोई 
अन्य संपत्ति का कब्जा लेना और ऐसी संपत्ति के 

लिए और उसका विक्रय करने के लिए रिसीवर 

नियुक्त करना।'”। 

di) खंड (ग) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड 

अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:-- 

“(घ) कोई अन्य पद्धति जो केन्द्रीय सरकार 

द्वारा विहेत की sri’) 

39. मूल अधिनियम की धारा 27 में उपधारा (1) के 

स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्‌: 

“(1) यह होतें हुए भी कि किसी रकम की 
वसूली के लिए वसूली अधिकारी को प्रमाण पत्र जारी 

किया गया है, पीठासीन अधिकारी आदेश द्वारा रकम के 

संदाय के लिए समय मंजूर कर सकेगा, परंतु प्रतिवादी 

दावा की गई कम से कम पच्चीस प्रतिशत रकम का 

नकद संदाय करता है और युक्तियुक्त समय के भीतर 
अतिशेष का संदाय करने का अशर्त वचनबंध करता है, 

जो बसूली प्रमाण पत्र धारण करने वाले आवेदक बैंक 

या वित्तीय संस्था को स्वीकार्य है; 

(1क) वसूली अधिकारी उपधारा (1) के 

अधीन पारित आदेश के प्राप्त हों जाने के पश्चात्‌ 

मंजूर किए जाने के पश्चात्‌ इस प्रकार मंजूर किए 

समय कौ समाप्ति तक कार्यवाहियों पर रोक 

लगाएगा; 

(1ख) जहां प्रतिवादी वसूली प्रमाण पत्र में 

विनिर्दिष्ट रकम का संदाय करने के. लिए सहमत 

हो जाता है और कार्यवाहियों पर वसूली अधिकारी 
द्वारा रोक लगा दी जाती है वहां प्रतिबादी अधिकरण 

के आदेशों के विरुद्ध फाइल के अधिकरण को 

समपहत करेगा; 

धारा 25 का 

संशोधन। 

धारा 27 का 

संशोधन। 
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धारा 305 
का अंत: 
स्थापन। 

वसूली 
अधिकारी के 
आदेश के 
विरुद्ध अपील 
फाइल करने 
के लिए 
शोध्य ऋण 
की रकम का 
निक्षेप। 

धारा 31a 
का अंत: 
स्थापन। 

प्रतिभूत 
लेनदारों की 
प्राथमिकता। 
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(1ग) जहां प्रतिवादी उपधारा (1) के अधीन 

रकम के संदाय में कोई व्यतिक्रम करता है वहां 
बसूली कार्यवाहियों की रोक वापस हो जाएगी 
और वसूली अधिकारी शेष शोध्य और संदेय ऋण 
की रकम की वसूली के लिए कदम उठाएगा।''। 

40. मूल अधिनियम में, धारा 30 के पश्चात्‌ निम्नलिखित 
धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌ :-. 

““30क. जहां किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे बैंक 

को या वित्तीय संस्था या बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के 

संघ को ऋण की रकम शोध्य है, धारा 30 के अधीन 

वसूली अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध कोई 
अपील की जाती है वहां ऐसी अपील अधिकरण द्वारा 

तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसे 

व्यक्ति ने अधिकरण के पास अधिकरण द्वारा यथा 

अवधारित ऐसे शोध्य ऋण की रकम का पचहत्तर प्रतिशत 

रकम जमा नहीं कर दी at’! 

41. मूल अधिनियम में, धारा 31क के पश्चात्‌ 

निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्‌:- 

“37@. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में 

अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूत लेनदारों 
की ऐसी आस्तियों, जिन पर प्रतिभूति fea सृजित किया 

जाता है, के विक्रय द्वारा उनको शोध्य और संदेय 

प्रतिभूत ऋणों को वसूल करने के अधिकारों को 
प्राथमिकता प्राप्त होगी और केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार 

या स्थानीय प्राधिकारी को शोध्य अन्य सभी ऋण और 

सरकारी शोध्य जिनमें राजस्व, कर, उपकर या दर भी 

हैं, पर प्राथमिकता के क्रम में संदत्त किए जाएंगे। 

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह 

स्पष्ट किया जाता है कि दिवाला और शोधन अक्षमता 

संहिता, 2016 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात, ऐसे 

मामलों में जहां उधार लेने वाले व्यक्ति की प्रतिभूत 
आस्तियों के संबंध में दिवाला या शोधन अक्षमता 
कार्यवाहियां लंबित हैं, ऋण के संदाय में प्रतिभूत लेनदारों 
को दी जाने वाली प्राथमिकता उस संहिता के उपबंधों 

के अध्यधीन ert" 

2016 का 31



42. मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (2) 
7 

(0) खंड (क) को खंड (कक) के रूप में पुनः 

संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित 

(कक) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया 

जाएगा, अर्थात्‌:-- 

“(क) धारा 2 के खंड (न) के अधीन 

समान प्रकृति के अन्य कारबार या वाणिज्यिक 

अधिकार; '';:- 

(Gi) खंड (ग) के पश्चात्‌ निम्नलिखित अंतःस्थापित 

किया जाएगा, अर्थात्‌: 

* (गक) धारा 19 की उपंधारा (3) के अधीन 

आवेदन फाइल करने के लिए प्ररूप और फीस; 

(19) खंड CM) में “(3क) ' कोष्ठक और संख्या 

के स्थान पर, “(3ख)” कोष्ठक. और संख्या रखे 

जाएंगे; 

(iv) खंड CM) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड 

अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌:-- 

“* (गगक) धारा 19 की उपधारा (10) के 

अधीन लिखित कथन फाइल करने की अवधि; 

(गगख) धारा 19 की उपधारा (21) के 

अधीन अधिकरण के आदेश की प्रति अभिप्राप्त 

करने के लिए फीस। 

(गगग) धारा 19क की उपधारा (1) के 

खंड (ख) के अधीन अभिवचनों की तामील या 

परिदान को अधिप्रमाणित करने की रीति और 

खंड (क) के अधीन अंकीय हस्ताक्षर को 

अधिप्रमाणित करने का प्ररूप और रीति; 

(गगघ) धारा 19क की उपधारा (1) के 

अधीन इलैक्ट्रानिक रूप में आवेदन और दस्तावेज 

फाइल करने का प्ररूप और उपधारा (4) के 

अधीन अधिकरण और अपील अधिकरण के आदेशों 

के प्रदर्शन की रीति;''। 
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1899 का 
अधिनियम 
संख्यांक 2 

का संशोधन। 

1996 का 
अधिनियम 
संख्यांक 22 
का संशोधन। 
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(९) खंड (घ) के पश्चात्‌ निम्नलिखित खंड sa: 

स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्‌ 

“(घक) धारा 22क के अधीन अधिकरणों 

और अपील अधिकरणों के समक्ष कार्यवाहियां 

संचालित करने के लिए एक समान कार्यवाही के 

नियम; 

(Fe) धारा 25 के खंड (घ) के अधीन 

वसूली की कोई अन्य पद्धति।''। 

43. भारतीय स्टॉम्प अधिनियम, 1899 पहली अनुसूची 

में विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा। 

44. निश्षेपागार अधिनियम, 1996 दूसरी अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट रीति में संशोधित किया जाएगा।



2002 का 54 

पहली अनुसूची 
(देखिए धारा 43) 

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 का संशोधन 

(1899 का 2) 

1. धारा 8७ के पश्चात्‌ निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित 
की जाएगी, अर्थात्‌:-- 

“sa इस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी 
विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी. वित्तीय 

आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति 
हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की, धारा 2 की 
उपधारा (1) के खंड (खक) में यथा परिभाषित किसी 

आस्ति पुनर्सनिर्माण कंपनी के पक्ष में, उक्त अधिनियम 
की धारा 5 के अधीन बैंकों या वित्तीय संस्थाओं की 
वित्तीय आस्तियों में अधिकारों या हित के अंतरण या 

समनुदेशन के लिए कोई करार या अन्य दस्तावेज इस 
अधिनियम के अधीन शुल्क के लिए दायी नहीं 

होंगे।””। 
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दूसरी अनुसूची 
(धारा 44 देखिए) 

निक्षेपागार अधिनियम, 1996 का संशोधन 

(1996 का 22) 

1. धारा 7 में, उपधारा (1) के पश्चात्‌, निम्नलिखित 

उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्‌: 

“ (4क) किसी प्रतिभागी से सूचना की प्राप्ति पर प्रत्येक 
निक्षेपागार, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन 
तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 2 
की उपधारा (1) के खंड (खक) में यथा परिभाषित आस्ति 
पुनर्सनिर्माण कंपनी के पक्ष में प्रतिभूति का कोई अंतरण उस 
अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन किसी 

बैंक या वित्तीय den की वित्तीय sift के अंतरण या 
समनुदेशन के साथ या उसके परिणामस्वरूप रजिस्टर करता 
है। 

(1ख) किसी प्रतिभागी से सूचना के प्राप्त होने पर 
प्रत्येक Raa कंपनी और बैंक या वित्तीय den या 
ate पुनर्सनिर्माण कंपनी के बीच करार पाए गए कंपनी के 

ऋणों के पुनर्सनिर्माण के अनुसरण में शेयरों में अपने ऋण 
के भाग के संपरिवर्तन द्वारा यथास्थिति किसी बैंक या वित्तीय 
संस्था या आस्ति पुनर्सनिर्माण कंपनी और ऐसे बैंक या 
वित्तीय संस्था या आस्ति पुनर्सनिर्माण कंपनी के पक्ष में नए 

शेयरों के किसी पुरोधरण को रजिस्टर करता है। 

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए “बैंक'' 

और ““वित्तीय den” तथा “आस्ति पुनर्सनिर्माण कंपनी” 

पदों के वहीं अर्थ होंगे जो उनके वित्तीय आस्तियों का 
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन 
अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड 

(खक), खंड (ग) और खंड (ड) में हैं।'”। 

2002 का 54 

2002 का 54



परिशिष्ट एक 

(प्रतिवेदन का पैरा संख्या 2 देखें) 

संयुक्त समिति को विधेयक भेजे जाने हेतु लोक सभा में प्रस्ताव 

कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन 
अधिनियम, 2002, बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 के कारण ऋणों की वसूली, 
भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा इनसे संबंधित 
अथवा आनुषंगिक मामलों को लोक सभा के निम्नलिखित 20 सदस्यों वाली संयुक्त समिति 
को भेजा जाए: 

1. श्री पी.पी. चौधरी 

2. श्री गोपाल शेट्टी 

3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया 

4. श्री निशिकान्त दुबे 

5. श्री शिवकुमार उदासि 

6. श्री अनिल शिरोले 

7. श्री अभिषेक सिंह 

8. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 

9. डॉ. संजय जायसवाल 

10. श्री जगदम्बिका पाल 

11. श्री जैदेव Tee 

12. श्री चन्द्रकांत खैरे 

13. श्री चिराग पासवान 

14. श्री के.सी. वेणुगोपाल 

15. कुमारी सुष्मिता देव 

16. डॉ. पी. वेणुगोपाल 

17. श्री कल्याण बनर्जी 

18. श्री भर्तृहरि महताब 
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19. श्री बी. विनोद कुमार 

20. श्री जितेन्द्र चौधरी 

एवं 10 सदस्य राज्य सभा से। 

कि संयुक्त समिति की बैठक हेतु गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल 
संख्या की एक तिहाई संख्या होगी; 

कि समिति वर्ष 2016 के अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक a 
सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी; 

कि अन्य मामलों पर इस सभा के संसदीय समिति संबंधित कार्यसंचालन नियमों 
को, अध्यक्ष द्वारा निदेशित परिवर्तनों के अनुसार, लागू किया जाएगा; और 

कि लोक सभा राज्य सभा से अनुरोध करती है कि राज्य सभा कथित संयुक्त 
समिति में सम्मिलित हो व राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति हेतु नामांकित किए जाने 
वाले 10 सदस्यों के नाम की सूची लोक सभा को सूचित कर दी जाए।”



परिशिष्ट दो 

(प्रतिवेदन का पैरा संख्या 2 देखें) 

संयुक्त समिति को विधेयक भेजे जाने हेतु राज्य सभा में प्रस्ताव 

कि राज्य सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा को बैंकों 

तथा वित्तीय संस्थानों के ऋण वसूली के आवेदनों पर त्वरित रूप से निर्णय लिये जाने 

हेतु और ऋणों के पुनर्भुगतान प्रतिभूत लेनदार को प्राथमिकता देने तथा तत्पश्चात्‌ परिसंपत्ति 

पुनर्निर्माण कंपनी को ऋण देने के लिए स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान से छूट प्रदान करने और 

इससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों के लिए “प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण 

वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति में 

सम्मिलित होना चाहिए व यह संकल्प लेती है कि राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्यों 

को कथित संयुक्त समिति में नामांकित किया जाए:-.. 

1. श्री अजय संचेती 

2. श्री भुपेन्द्र यादव 

3. श्री नरेश गुजराल 

4. श्री आनन्द शर्मा 

5. श्री भुवनेश्वर कालिता 

6. श्री प्रफल्ल पटेल 

7. श्री रवि प्रकाश वर्मा 

8. श्री Sat. त्यागी 

9. श्री सुखेन्दु शेखर राय 

10. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा 
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परिशिष्ट तीन 

(प्रतिवेदन का पैरा संख्या 4 देखें) 

पणधारकों की सूची जिनके साथ संयुक्त समिति ने 30 जून, 2016 से 
2 जुलाई 2016 के बीच मुंबई में अनौपचारिक चर्चा की 

क्रम पणधारकों का नाम चर्चा की तिथि 

2 3 

डीआरटी बार एसोसिएशन 
एक. डीआरटी बार एसोसिएशन, मुंबई 
दो. चेन्नई डीआरटी te डीएआर एडवोकेट बार एसोसिएशन 
तीन. द गुजरात डीआरटी एडवोकेट एसोसिएशन 
चार. द डीआरटी एडवोकेट एसोसिएशन, हैदराबाद 
पांच. द डीआरटी बार एसोसिएशन, औरंगाबाद* 
छह. द डीआरटी बार एसोसिएशन, कोलकाता 
सात. द डीआरटी बार एसोसिएशन, नागपुर* 
आठ. द डीआरटी बार एसोसिएशन, पुणे 

आईएनडीएसईआरसीएच, पुणे 

फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल (एफआईडीसी), मुंबई 

We रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज्ञ 
एक. इंटरनेशनल we रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लि., 

अंधेरी ईस्ट, मुंबई 
दो. रिलायंस we रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लि., मुंबई 
तीन. ede we सिक्‍यूरीटाइजेशन ts रिकंस्ट्रक्शन कंपनी 

प्राइवेट लि., नरीमन प्वाइंट, मुंबई 
चार. इंडिया एसएमई, we रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लि. 

(आईएसआरएसी) sist ईस्ट, मुंबई 
पांच. we रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लि., 

दादर वेस्ट, मुंबई 
छह. Usa विस We hea कंपनी, मुंबई 
सात. जेएम फाइनेंशियल we thea कंपनी, मुंबई 
आठ. फिनिक्स we hear कंपनी, मुंबई 
नौ. wee इंडिया, मुंबई 

दस. पेगासस एआरसी, मुंबई* 

30.6.2016 

30.6.2016 

30.6.2016 

30.6.2016 
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Se 

6. 

Te 

10. 

bits 

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) 17.2016 

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय até (सेबी) 17.2016 

भारतीय स्टेट बैंक 17.2016 

वित्तीय संस्थान 17.2016 
एक. जीवन बीमा निगम (एलआईसी) 
दो. इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (आईडीबीआई) 
तीन. नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) 
चार. यूटीआई एएमसी लि. 

सहकारी बैंकों के शीर्ष निकाय 17.2016 
एक. महाराष्ट्र स्टेट कॉआपरेटिव बैंक 

दो. नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि., मुंबई 
तीन. कोस्मॉस कोआपरेटिव बैंक लि., पुणे* 

सरकारी क्षेत्र के बैंक 27.2016 
एक. इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) 
दो. पंजाब नेशनल बैंक 

तीन. बैंक ऑफ बड़ौदा 
चार. बैंक ऑफ इंडिया 

पांच. बैंक ऑफ महाराष्ट्र 

छह. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 
सात. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 
आठ. इंडियन बैंक 

निजी क्षेत्र के बैंक 27.2016 
एक. आईसीआईसीआई बैंक लि. 

दो. एचडीएफसी बैंक लि. 
तीन. एक्सिस बैंक लि. 

चार. इंडसइंड बैंक लि. 

पांच. आईडीएफसी बैंक लि. 

*लिखित ज्ञापन नहीं दिया है। 
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परिशिष्ट चार 

(प्रतिवेदन का पैरा संख्या 6 देखें) 

पणधारक/आम जनता जिनसे 7.6.2016 को जारी प्रेस विज्ञप्ति की 

प्रतिक्रिया में संयुक्त समिति द्वारा ज्ञापन प्राप्त हुए हैं, की सूची 

क्रम सं. व्यक्ति/संगठन का नाम 

2 

श्री सुरेंद्र प्रकाश अग्रवाल (अधिवक्ता) 

मुख्य प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक (सेवानिवृत्त) 

चैम्बर सं. एस-7, एस.एफ. मेरठ अधिवक्ता चैम्बर सिविल कोर्ट मेरठ-250003 

निवास: टी-113, Jeera पुरम, फेस-दो, मेरठ-250110 

श्री शिवानंद आर. नान्देकर 

फ्लैट सं. 253ए, रांका कॉलोनी, 

बिलाखल्ली, बानेरघट्टा रोड, बंगलोर 

ई-मेल: advshiva@gmail.com 

श्री बी. मोहन कुमार 

सहायक प्रबंधक (से.नि.), आंध्रा बैंक, अनंतपुर 

ई-मेल: mohan5158@yahoo.in 

श्री अशोक सुराना 

ई-मेल: savesmefrombanks@gmail.com 

मै. सिरल अमरचंद मंगलदास (एडवो. एंड सोलि.) 

श्री एल. विश्वानथन 

पता: पांचवां तल, पेनिनसुला चैम्बर्स, पेनिनसुला कारपोरेट पार्क, 

गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 

ई-मेल: lviswanathan@cyrilshroff.com 

श्री राजगोपालन एम. 

ई-मेल: rajagopalanm50@gmail.com 

श्री pal. कनकम्बरम 

प्रेजिडेंट, द इंडस्ट्रीयल एस्टेट मे. एसोसिएशन 

आर:वी. टावर, सं. 10, जीएसटी रोड, गुंडी, चेन्नई-600032 
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10. 

Ths 

श्री पी. कृष्णन 

मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, परिजात बिजनेस सोल्युशन ofa. 
www. parijatha.co.in 

श्री वी.के. गिरीश पांडियन 
प्रेजिडेंट, नाकोसी 

सं. 10, जीएसटी रोड, ast, चेन्‍्नई-600032 

श्री शिशिर कुमार 

ई-मेल: shishirkumar14@yahoo.com 

श्री शैलेन शाह 
निदेशक-डील एडवाइजरी 
रिस्ट्रक्चरिंग, केपीएमजी इंडिया प्राइवेट लि. 
लोहड एक्सिलस, अपोलो मिल्स कंपाउंड, एनएम जोशी मार्ग, 
महालक्ष्मी, मुंबई-400011 
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परिशिष्ट पांच 

(प्रतिवेदन का पैरा संख्या 7 देखें) 

पणधारकों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के 

समक्ष ज्ञापन व साक्ष्य दिया 

क्रम पणधारक का नाम साक्ष्य की तिथि 

सं. 

1 2 3 

1. विधि सेंटर फार लीगल पॉलिसी 15.6.2016 

2. सेंटर फार लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च (सीएलपीआर) 15.6.2016 

3. इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च 15.6.2016 

(आईजीआईडीआर ) 

4. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी 15.6.2016 

(एनआईपीएफपी ) 

5. फेडरेशन ऑफ इंडियन .माइक्रो, Sra एंड मीडियम इंटरप्राइजेज 15.6.2016 

(एफआईएसएमई ) 

6. लघु उद्योग भारती 15.6.2016 

7. anda उद्योग परिसंघ (सीआईआई) 15.6.2016 

8. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 15.6.2016 

(फिक्की ) 

9. द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया... 15.6.2016 

(एसोचेम) 

10. पंजाब नेशनल बैंक 16.6.2016 

11. आंध्रा बैंक 16.6.2016 

12. यूको बैंक 16.6.2016 

13. सिंडिकेट बैंक 16.6.2016 

14. इंडियन ओवरसीज बैंक 16.6.2016 



1 2 3 

15. इंडस्ट्रीयल फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया (आईएफसीआई) 16.6.2016 

16. we इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 16.6.2016 

(एसआईडीबीआई) 

17. wae केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन इंटरप्राइजेज लि. (एसीआरई) 16.6.2016 

18. एलकेमिस्ट we fewer कंपनी लि. 16.6.2016 

19. परिधवी we रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्‍युरीटाइजेशन कंपनी लि. 16.6.2016 

(पारस) 

20. यूवी we fee कंपनी लि. 16.6.2016 

21. मेलियोरा we रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (मार्क) 16.6.2016 

2. डीआरटी बार एसोसिएशन, दिल्‍ली 16.6.2016 

23. Samet बार एसोसिएशन, इलाहाबाद* 16.6.2016 

24. डीआरटी बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ 16.6.2016 

25. dard बार एसोसिएशन, जयपुर 16.6.2016 

26. लखनऊ Bard बार एस्रोसिएशन* 16.6.2016 

*लिखित ज्ञापन जमा किया किंतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। 
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परिशिष्ट छह 

प्रतिभूति हितों का yada और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध 

(संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति की गुरुवार, 

2 जून, 2016 को हुई पहली बैठक का कार्यवाही सारांश 

समिति की बैठक 1130 बजे से 1410 बजे तक समिति कमरा “074/', 

संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में हुई। 

उपस्थित 

श्री भुपेन्द्र यादव — सभापति 

सदस्य 

लोक सभा 

2. श्री पी.पी. चौधरी 

3. श्री गोपाल शेट्टी 

4. श्री निशिकान्त दुबे 

5. श्री शिवकुमार उदासि 

6. श्री अनिल शिरोले 

7. डॉ. संजय जायसवाल 

8. श्री जगदम्बिका पाल 

9. श्री Sea गल्ला 

10. श्री चन्द्रकांत खैरे 

11. श्री चिराग पासवान 

12. श्री के.सी. वेणुगोपाल 

13. कुमारी सुष्मिता देव 

14. डॉ. पी. वेणुगोपाल 

15. श्री भर्तृहरि महताब 

16. श्री बी. विनोद कुमार 

17. श्री जितेन्द्र चौधरी 
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राज्य सभा 

18. श्री अजय संचेती 

19. श्री नरेश गुजराल 

20. श्री रवि प्रकाश वर्मा 

21. श्री सुखेन्दु शेखर राय 

22. श्री सतीश चन्द्र मिश्रा 

सचिवालय 

1. श्रीमती सुदेश लूथरा — संयुक्त सचिव 

2. श्री जे.वी.जी. रेड्डी — निदेशक 

वित्त मंत्रालय के विभिन्‍न विभागों के प्रतिनिधि 

वित्तीय सेवाएं विभाग, ऋण वसूली अधिकरण अनुभाग 

1. श्रीमती अंजलि चिब दुग्गल — सचिव (एफएस) 

2. श्री राजेश अग्रवाल = संयुक्त सचिव 

3. श्री मोहम्मद मुस्तफा = संयुक्त सचिव 

4. श्री आनंदराव विष्णु पाटिल = निदेशक 

5. श्री आर.एन. दुबे = आर्थिक सलाहकार 

आर्थिक मामले विभाग 

1. श्री अजय त्यागी == अपर सचिव 

2. श्री शशांक सक्सेना — सलाहकार (सीएम) 

राजस्व विभाग 

1. श्री अतुलेश जिन्दल = चेयरमैन, सीबीडीटी 

2. श्री वी. आनंदराजन = संयुक्त सचिव, टीपीएल-ता, 
सीबीडीटी 

3. श्री उदय सिंह कुमावत -- संयुक्त सचिव, राजस्व 

विधायी विभाग (विधि और न्याय मंत्रालय ) के प्रतिनिधि 

1. डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय — अपर सचिव 

2. डॉ. संजीव कुमार श्रीवास्तव -- सहायक विधायी काउंसेल 
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2. सर्वप्रथम, सभापति ने संयुक्त समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। 

सभापति ने जानकारी दी कि दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का गठन 11 मई, 2016 

को लोक सभा में एक प्रस्ताव लाए जाने और उसे स्वीकृत करके किया गया और उसी 

तिथि को राज्य सभा में अगले सत्र अर्थात्‌ मानसून सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम, दिन 

तक संसद में प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध 

(संशोधन) विधेयक, 2016 की जांच करने और इसके संबंध में प्रतिवेदन तैयार करने के 

अधिदेश के साथ सहमति दी गई। सभापति ने समिति को यह जानकारी दी कि पूर्वोक्त 

विधेयक एक महत्वपूर्ण विधान है, जिसके द्वारा बैंक और वित्तीय संस्था अधिनियम, 1993 

के कारण ऋण वसूली और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और 

प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में संशोधन किया जाता है और भारतीय स्टाम्प 

अधिनियम, 1899 तथा निशक्षेपागार अधिनियम, 1996 में अनुवर्ती संशोधन किया जाता है। 

विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य कार्य करने की स्थिति को बेहतर बनाना और 

निवेश को आसान बनाना है, जिससे अधिक वृद्धि और विकास की ओर अग्रसर हो सकें। 

तत्पश्चात्‌ू, सभापति ने समिति को सौंपे गए तत्काल कार्य को पूरा करने के लिए समिति 

के सदस्यों से सहयोग मांगा। 

3. Taka, समिति को सौंपे गए कार्य को पूरा करने की पद्धति पर विचार-विमर्श 

किया और यह निर्णय किया कि सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, डीआरटी बार एसोसिएशनों 

से ज्ञापन प्राप्त किए जाएं और विधेयक की व्यापक और गहन जांच के लिए समिति के 

समक्ष रखे जाएं। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि डीएवीपी के माध्यम से प्रिंट और 

इलेक्ट्रानिक मीडिया में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाए, जिसमें पूर्वोक्त विधेयक के 

22 जून, 2016 तक उपबंधों पर विभिन्‍न स्टेकधारियों और आम जनता से उनकी राय और 

सुझाव मांगे जाएं। समिति ने मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र के बैंकों/निजी क्षेत्र के बैंकों, we 

रीकंस्ट्रक्शन कंपनियों, डीआरटी बार एसोसिएशनों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय रिजर्व बैंक, 

इंडियन बैंक एसोसिएशन, सेबी, बहुराज्यीय सहकारी बैंकों के शीर्ष निकायों इत्यादि जैसे 

विभिन्‍न स्टेकधारियों की राय सुनने के लिए मुम्बई का अध्ययन दौरा करने का निर्णय भी 

किया क्‍योंकि इनमें से अधिकांश बैंकों और संगठनों के कारपोरेट कार्यालय मुम्बई में ही 

हैं। 

4. सभापति ने मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया और समिति की 

कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55(1) 

और 58 की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। 

5. तत्पश्चात्‌, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग ने पॉवर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन दिया, जिसमें 

बैंक और वित्तीय संस्था अधिनियम, 1993 (आरडीबीबी और एफआई अधिनियम), वित्तीय 

आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 

(एसएआरएफएईएसआई अधिनियम), प्रस्तावित संशोधनों, संशोधनों के कारणों, 

_ एसएआरएफएईएसआई अधिनियम और आरडीडीबीएफआई अधिनियमों तथा अनुसूचित 

वाणिज्यिक बैंकों की सकल गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों आदि की मुख्य विशेषताओं का 
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उल्लेख किया गया है। अपनी प्रस्तुति के दौरान, आर्थिक मामले विभाग ने बताया कि 
धनशोधन क्षमता और दिवाला संहिता, 2016 के अधिनियम के परिणामस्वरूप मौजूदा 
विधेयक में कुछ उपबंध ऐसे हैं, जिन्हें एसएआरएफएईएसआई अधिनियम और 

आरडीडीबीएफआई अधिनियम से संबंधित संहिता के उपबंधों के अनुसार बनाने की 
आवश्यकता है। भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में, विधायी 

विभाग के प्रतिनिधि से प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में और संविधान की सातवीं अनुसूची 
के अनुसार संसद की शक्ति और राज्यों की विधायिकाओं के संदर्भ में राज्य सरकारों के 
लिए इसके निहितार्थ एक टिप्पण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। विचार-विमर्श के दौरान 
विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित विभिन्‍न पहलुओं/मुद्दों के संबंध में प्रश्न भी पूछे, 
मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। प्रतिनिधियों से उन प्रश्नों के लिखित 

उत्तर भेजने के लिए कहा गया, जिससे संबंधित जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं थी। 

तत्पश्चात्‌, साक्षी चले गये। 

6. कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है। 

7. Tad, समिति ने विधेयक के उपबंधों पर विभिन्‍न स्टेकधारियों की राय सुनने 

के लिए अपनी अगली बैठकें 15 जून और 16 जून, 2016 को आयोजित करने का निर्णय 

लिया। 

तत्पश्चातू, समिति की बैठक स्थगित हुई। 
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प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध 

(संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति की बुधवार, 

15 जून, 2016 को हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही सारांश 

समिति की बैठक 1100 बजे से 1530 बजे तक समिति कमरा “074, 

संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में हुई। 

उपस्थित 

श्री भुपेद्र यादव — सभापति 

सदस्य 

लोक सभा 

. श्री पी.पी. चौधरी 

. श्री गोपाल शेट्टी 

. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया 

- श्री शिवकुमार उदासि 

- डॉ. संजय जायसवाल 

- श्री जगदम्बिका पाल 

. श्री चन्द्रकांत खैरे 

. श्री Bat. वेणुगोपाल 

. कुमारी सुष्मिता देव 

11. श्री कल्याण बनर्जी 

12. श्री भर्तृहरि महताब 
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राज्य सभा 

13. श्री नरेश गुजराल 

14. श्री आनन्द शर्मा 

15. श्री भुवनेश्वर कालिता 

16. श्री प्रफुल्ल पटेल 

17. श्री रवि प्रकाश वर्मा 

18. श्री Sat. त्यागी 
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सचिवालय 

1. श्रीमती सुदेश लूथरा — संयुक्त सचिव 

2. श्री जे.वी.जी. रेड्डी = निदेशक 

3. श्रीमती जागृति तेवतिया = डप सचिव 

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 

वित्तीय सेवाएं विभाग 

1. श्री आनंदराव वी. पाटिल = उप सचिव 

2. श्री मधुकर आर. उमरजी = विधिक परामर्शदाता, आईबीए 

विधि और न्याय मंत्रालय 

विधायी विभाग 

1. डॉ. जी. नारायणन राजू = सचिव 

2. डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय ue अपर सचिव 

3. डॉ. संजीव कुमार श्रीवास्तव -- सहायक विधायी काउंसेल 

2. सर्वप्रथम, सभापति ने प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा 
प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति विधेयक, 2016 में 
अंतर्विष्ट प्रावधानों पर कुछ हितधारकों का मौखिक साक्ष्य लेने हेतु बुलाई गई समिति की 
इस बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात्‌, सभापति ने यह सूचना दी कि माननीय 
अध्यक्ष ने भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन बैंक एसोसिएशन, सेबी आदि सहित कुछ अन्य 
हितधारकों का मत जानने के लिए 30 जून से 2 जुलाई, 2016 तक समिति के मुम्बई 
के अध्ययन दौरे को स्वीकृति दे दी है तथा सदस्यों से यह अनुरोध किया कि वे इस 
अध्ययन दौरे में शामिल होने के अपने विकल्प से सचिवालय को यथाशीघ्र अवगत कराएं। 
इस परिप्रेक्ष्य में, समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात्‌ वित्त मंत्रालय 
के वित्तीय सेवाएं विभाग तथा विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के प्रतिनिधि 
भी समिति की सहायता के लिए मुंबई में हितधारकों के साथ चर्चा के दौरान उपस्थित 
रहें। 

3. तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित हितधारकों के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष एक के बाद 
एक साक्ष्य दिया: 

एक. विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी 

श्री देबांशु मुखर्जी-एसआरएफ एंड लीड (कॉरपोरेट लॉ और वित्तीय विनियमन) 
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दो. सेंटर फॉर लॉ एंड पॉलिसी रिसर्च (सीएलपीआर ) 

सुश्री जयना कोठारी-एक्जिक्यूटिव एमएस 

तीन. इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च ( आईजीआईडीआर ) 

1. सुश्री सुसन थॉमस - सहायक प्रोफेसर 

2. सुश्री राजेश्वरी सेनगुप्ता - सहायक प्रोफेसर 

चार. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी ( एनआईपीएफपी ) 

1. श्री अजय शाह - प्रोफेसर 

2. सुश्री भार्गवी झावेरी - परामर्शदाता 

पांच. फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो, mic एंड मीडियम एंटरप्राइजेज 
( एफआईएसएमई ) 

श्री अनिल भारद्वाज - सेक्रेटरी जनरल 

छह. लघु उद्योग भारती 

1. श्री ओम प्रकाश मित्तल (सी.ए.) - राष्ट्रीय अध्यक्ष 

2. श्री वरुण मित्तल - कार्यकारी सदस्य 

सात. भारतीय उद्योग परिसंघ ( सीआईआई ) 

1. श्री रामानुज कुमार - साझीदार, साइरिल अमरचंद एंड मंगलदास 

2. श्री भार्गेश ओझा - वरिष्ठ कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा जनरल कांसेल, कोटक 
महिन्द्रा बैंक लि. 

3. श्री राजू डोडती - ग्रुप जनरल कांसेल, एल एंड टी फाइनेंशियल होल्डिंग्स 
लि. 

4. सुश्री अनुराधा सलवान - निदेशक, वित्तीय क्षेत्र 

5. श्री दीपक जोशी - उप-निदेशक, वित्तीय क्षेत्र 

6. श्री श्रीराम लक्ष्मण - परामर्शदाता 

आठ. भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ ( फिककी ) 

1. श्री हरीश aR - कार्यकारी उप-निदेशक, एडेलविस एआरसी लि. 

2. श्री पीयूष मिश्रा - साझीदार, साइरिल अमरचंद एंड मंगलदास 

3. सुश्री प्रिया बगड़ावत - संयुक्त निदेशक, frost 

नौ. द एसोसिएटिड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ( एसोचेम ) 

1. श्री आर. डी. Geen - लीगल, ग्रुप हेड, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लि.



2. श्री सुमन ज्योति Gan - चेयरमैन, एसोचैम नेशनल काउंसिल फॉर लीगल 

अफेयर्स तथा साझीदार सुमन खेतान एंड कंपनी, खेतान एंड पार्टनर्स एडवोकेट्स 

3. श्री दीपक जैन - एवीपी लीगल, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लि. 

4. श्री चंदन कुमार - संयुक्त निदेशक, बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं विभाग, 

एसोचैम कॉरपोरेट कार्यालय 

4. इससे पहले कि समिति उपरोक्त हितधारकों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने 

की कार्यवाही शुरू करती, सभापति ने उनका ध्यान समिति के समक्ष दिए जाने वाले साक्ष्य 

की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 और 58 की ओर आकर्षित 

किया। इन प्रतिनिधियों ने उपरोलिखित विधेयक, विशेषकर उनके अधिदेश के संदर्भ में की 

जांच से जुड़े विभिन्‍न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए। 

5. साक्ष्य के दौरान, सदस्यों ने कुछ प्रश्न पूछे/स्पष्टीकरण मांगे जिनका उपरोक्त 

निकायों के प्रतिनिधियों ने उत्तर दिया। इन प्रतिनिधियों के पास जिन प्रश्नों के उत्तर तत्काल 

उपलब्ध नहीं थे उनसे इनके लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण बाद में भेजने के लिए कहा गया। 

तत्पश्चात्‌, साक्षी चले ATI 

6. कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है। 

तत्पश्चातू, समिति की बैठक स्थगित हुई। 
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प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध 
(संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति की बुधवार, 

16 जून, 2016 को हुई तीसरी बैठक का कार्यवाही सारांश 

समिति की बैठक 1100 बजे से 1430 बजे तक समिति कमरा “074'', 
संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में हुई। 

उपस्थित 

श्री भुपेन्द्र यादव — सभापति 

सदस्य 

लोक सभा 

. श्री पी.पी. चौधरी 

. श्री गोपाल शेट्टी 

- श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया 

- श्री शिवकुमार उदासि 

- श्री अनिल शिरोले 

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 

डॉ. संजय जायसवाल 
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. श्री जगदम्बिका पाल 

10. श्री चन्द्रकांत खैरे 

11. श्री भर्तृहरि महताब 

12. श्री बी. विनोद कुमार 

13. श्री जितेन्द्र चौधरी 

राज्य सभा 

14. श्री अजय संचेती 

15. श्री नरेश गुजराल 

16. श्री आनन्द शर्मा 

17. श्री भुवनेश्वर कालिता 

18. श्री रवि प्रकाश वर्मा 
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सचिवालय 

1. श्रीमती सुदेश लूथरा — संयुक्त सचिव 

2. श्री जे.वी.जी. रेड्डी न निदेशक 

3. श्रीमती जागृति तेवतिया = उप सचिव 

वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 

वित्तीय सेवाएं विभाग 

1. श्री आनंदराव वी. पाटिल —_— संयुक्त सचिव 

2. श्री मधुकर आर. उमरजी = विधिक परामर्शदाता, आईबीए 

3. सुश्री साधना वर्मा = महाप्रबंधक, भा.रि. बैंक, डीबीआर 
केन्द्रीय कार्यालय मुंबई 

विधि और न्याय मंत्रालय 

विधायी विभाग 

1. डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय ea अपर सचिव 

2. डॉ. संजीब कुमार श्रीवास्तव -- सहायक विधायी काउंसेल 

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सरकारी क्षेत्र के कतिपय बैंकों नामत: पंजाब नेशनल बैंक, 
आंध्रा बैंक, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक तथा भारतीय औद्योगिक 
वित्त निगम (आईएफसीआई) तथा कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (एआरसी) और ऋण 
वसूली अधिकरण बार एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए बुलायी 
गयी संयुक्त समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। 

3. समिति ने यह नोट किया कि पंजाब नेशनल बैंक, आंध्र बैंक, यूको बैंक और 
इण्डियन ओवरसीज बैंक जैसे सरकररी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख समिति के समक्ष उपस्थित 
नहीं हुए जबकि विधेयक के उपबंधों की जांच के संदर्भ में ये बैंक महत्वपूर्ण स्टेकधारी 
हैं। समिति ने इन बैंकों के प्रमुखों की अनुपस्थिति के लिए किए गए अनुरोध पर 
अप्रसन्‍नता व्यक्त की और यह निर्णय किया कि अपने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 
पंजाब नेशनल बैंक के प्रमुख समिति के 30 जून से 2 जुलाई, 2016 तक के मुंबई 
अध्ययन दौरे के दौरान समिति के साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित रहें। तत्पश्चात्‌, 
निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र के बैंकों, इण्डस्ट्रियल फायनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ara 
इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया (सिडबी), एसेट्स रिकस्ट्रक्शन कम्पनीज़ (एआरसी) 
और डीआरटी बार एसोसिएशनों ने एक-एक करके समिति के समक्ष साक्ष्य दिया। 

पंजाब नेशनल बैंक 

1. श्री जे.के. गुप्ता = महाप्रबंधक (विधि) 

2. श्री वी.के. गोयल = उप महाप्रबंधक 
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आंध्रा बैंक 

. श्री टी. वेंकैय्या = महाप्रबंधक (विधि) 

. श्री बी. राजेन्द्र प्रसाद = उप महाप्रबंधक 

यूको बैंक 

श्री डी.पी. पांडा = महाप्रबंधक (विधि और वसूली) 

सिंडिकेट बैंक 

. श्री अरूण श्रीवास्तव 2s प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 

. श्री विनायक एम. yee — महाप्रबंधक, एनपीए मैनेजमेंट एंड 
लीगल डिपार्टमेंट 

इंडियन ओवरसीज बैंक 

- श्री ए.वी. पथमारागम न महाप्रबंधक, दिल्‍ली अंचल 

. श्री एस.के. प्रधान — सहायक महाप्रबंधक, दिल्‍ली अंचल 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ( आईएफसीआई ) 

- श्री मलय मुखर्जी = मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा 
प्रबंध निदेशक 

- श्री वी.एस. राव = मुख्य महाप्रबंधक 

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई ) 

. श्री शैलेन्द्र महलवार = मुख्य महाप्रबंधक/सीएच (विधि/बोर्ड) 

. श्री मुकेश a न महाप्रबंधक (विधि) 

we केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइजेज लि. ( एसीआरई ) 

- श्री आर.पी. सिंह = प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी 
अधिकारी 

. मो. शारिक मलिक _- वाइस प्रेसीडेंट 

अलकैमिस्ट wae fara कंपनी लि. 

. श्री अलोक धीर = निदेशक 

- श्री Wa. वेंकटेशकृष्णन = सीएफओ ws सीओओ 

पृथ्वी we रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्‍्युरिटाइजेशन कंपनी लि. (demure) 

- श्री डी. TT राम = मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

. श्री के. बालाकोटेश्वर राव = वाइस प्रेसीडेंट 2 
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यूबी wae रिकंस्ट्रकशन कंपनी लि. 

1. श्री अश्विनी कुमार चड्ढा = मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

2. सुश्री गुरप्रीत कौर = एसोसिएट वाइस प्रेसीडेंट एंड कंपनी 

सेक्रेट्री 

मेलिओरा wae रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. ( एमएआरसी ) 

1. श्री ए. शिशिर कुमार 

2. श्री के. रविकुमार 

ऋण वसूली अधिकरण बार एसोसिएशन, दिल्‍ली 

1. श्री विवेक कुमार सिंह — अधिवक्ता, प्रेसीडेंट, डीआरटी बार 

एसोसिएशन 

2. श्री आशीष कुमार शर्मा — अधिवक्ता 

ऋण वसूली अधिकरण बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ 

श्री अमित ऋषि, अधिवक्ता = प्रेसीडेंट 

ऋण वसूली अधिकरण बार एसोसिएशन, जयपुर 

1. श्री रोशन सेठी = प्रेसीडेंट 

2. श्री कीर्ति कपूर न जनरल सेक्रेटरी 

4. समिति द्वारा उपर्युक्त स्टेकधारियों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य सुनने से 
पहले, सभापति ने उनका ध्यान समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की गोपनीयता के संबंध 
में अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 55 और 58 में अंतर्विष्ट उपबंधों की ओर आकृष्ट किया। 
प्रतिनिधियों ने उपर्युक्त विधेयक की जांच के संबंध में विशेष रूप से उनके अधिदेश के 
संदर्भ में विभिन्‍न पहलुओं पर अपनी राय a 

5. तत्पश्चातू, उपर्युक्त संगठनों के प्रतिनिधियों ने विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों के 

संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। विचार-विमर्श के दौरान सदस्यों ने कुछ प्रश्न पूछे, 

जिनके उत्तर प्रतिनिधियों नें दिए। प्रतिनिधियों से उन प्रश्नों के लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण 

भेजने के लिए कहा गया जिनके उत्तर उनके पास तत्काल उपलब्ध नहीं थे। 

तत्पश्चात्‌, साक्षी चले ATI 

6. कार्यवाही का wear: रिकार्ड रखा गया है। 

तत्पश्चातू, समिति की बैठक स्थगित हुई। 
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प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण susie 

(संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति की मंगलवार, 

12 जुलाई, 2016 को हुई चौथी बैठक का कार्यवाही सारांश 

समिति की बैठक 1100 बजे से 1315 बजे तक समिति कमरा संख्या “074”, 

संसद ग्रंथालय भवन, नई दिल्ली में हुई। 

उपस्थित 

श्री भुपेन्द्र यादव — सभापति 

सदस्य 

लोक सभा 

2. श्री गोपाल शेट्टी 

3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया 

4. श्री निशिकान्त दुबे 

5. श्री अभिषेक सिंह 

6. श्री जगदम्बिका पाल 

7. श्री चिराग पासवान 

8. कुमारी सुष्मिता देव 

9. डॉ. पी. वेणुगोपाल 

10. श्री बी. विनोद कुमार 

11. श्री जितेन्द्र चौधरी 

राज्य सभा 

12. श्री नरेश गुजराल 

13. श्री आनन्द शर्मा 

14. श्री भुवनेश्वर कालिता 

15. श्री रवि प्रकाश वर्मा 

सचिवालय 

1. श्रीमती सुदेश लूथरा — संयुक्त सच्चिव 

2. श्री जे.वी.जी. रेड्डी = निदेशक 

3. श्रीमती जागृति तेबतिया = उप सचिव 

94



वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 

वित्तीय सेवा विभाग 

1. श्रीमती अंजलि चिब दुग्गल = सचिव 

2. श्री गिरिश चन्द्र a = अपर सचिव 

3. श्री मोहम्मद मुस्तफा = संयुक्त सचिव 

4. श्री आनंदराव वी. पाटिल = संयुक्त सचिव 

5. श्री मधुकर आर. उमरजी = विधि सलाहकार, आईबीए 

आर्थिक मामले विभाग 

1. श्री अजय त्यागी iz अपर सचिव 

2. श्री शशांक सक्सेना = सलाहकार (सीएम) 

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि 

विधिक कार्य विभाग 

1. श्री इंदर कुमार ee अपर सचिव 

2. श्री महेन्द्र खंडेलवाल कत्ल अपर विधि सलाहकार 

विधायी विभाग 

1. डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय sak अपर सचिव 

2. श्रीमती वीना कोठावले = अपर विधायी काउंसेल 

3. डॉ. संजीव कुमार श्रीवास्तव -- सहायक विधायी काउंसेल 

2. सर्वप्रथम, सभापति ने “प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा 
प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016' में अंतर्विष्ट प्रावधानों पर वित्त मंत्रालय 
(वित्तीय सेवा और आर्थिक मामले विभाग) और विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग 
और विधिक कार्य विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने हेतु आयोजित संयुक्त 
समिति की बैठक में सदस्यों और प्रतिनिधियों का स्वागत किया। तत्पश्चातू, सभापति ने 
समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की गोपनीयता के संबंध में निदेश 55(1) के उपबंधों 
की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। 

3. तत्पश्चातू, वित्तीय सेवा विभाग के प्रतिनिधियों ने विभिन्‍न पणधारकों द्वारा प्रस्तुत 
मुद्दों पर दिए गए सुझावों पर पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया, जो उन्होंने लिखित ज्ञापन 

के माध्यम से और संयुक्त समिति कै साथ चर्चा के दौरान दिए थे। वित्तीय सेवा विभाग, 
आर्थिक मामले विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों 
के संबंध में स्पष्टीकरण दिए। जिनके संबंध में उनके पास तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं 

थी, उन्हें उनके संबंध में लिखित उत्तर/स्पष्टीकरण भेजने को कहा गया। 

95



4. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि समिति के सदस्य विधेयक के खंडों में 

संशोधनों की सूचना 14 जुलाई, 2016 तक 1700 बजे तक भेज सकते हैं। 

5. तत्पश्चात्‌, समिति ने निर्णय लिया कि समिति की अगली बैठक 18 जुलाई, 2016 

को होगी जिसमें विधेयक पर खंड-वार विचार किया जाएगा। 

6. कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है। 

तत्पश्चातू, समिति की बैठक स्थगित हुई। 
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प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध 

(संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति की सोमवार, 

18 जुलाई, 2016 को हुई पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश 

समिति की बैठक 1500 बजे से 1715 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, 

नई दिल्ली में हुई। 
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उपस्थित 

श्री ws aca — सभापति 

सदस्य 

लोक सभा 

श्री गोपाल शेट्टी 

श्री सुभाष चन्द्र 'बहेड़िया 

श्री निशिकान्त दुबे 

श्री शिवकुमार उदासि 

श्री अनिल शिरोले 

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 

डॉ. संजय जायसवाल 

श्री जगदम्बिका पाल 

. कुमारी सुष्मिता देव 

. डॉ. पी. वेणुगोपाल 

. श्री भर्तृहरि महताब 

श्री जितेन्द्र चौधरी 

राज्य सभा 

श्री नरेश गुजराल 

श्री आनन्द शर्मा 

श्री रवि प्रकाश वर्मा 

सचिवालय 

1. श्रीमती सुदेश लूथरा = 

2. श्री जे.वी.जी. test = 

3. श्रीमती जागृति तेवतिया = 

97



विधि मंत्रालय के प्रतिनिधि 

वित्तीय सेवाएं विभाग 

1. श्रीमती अंजलि चिब दुग्गल --. सचिव 

2. श्री गिरीश चन्द्र aa = अपर सचिव 

3. श्री आनंदराव वी. पाटिल — संयुक्त सचिव 

4. श्री मधुकर आर. उमरजी = विधिक परामर्शदाता, आईबीए 

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि 

विधिक कार्य विभाग 

1. श्री इन्दर कुमार = अपर सचिव 

2. श्री एस.आर. मिश्र = जेएस एंड एलए 

3. श्री महेन्द्र खंडलवाल a अपर विधिक सलाहकार 

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि 

विधायी विभाग 

1. डॉ. मुकुलित विजयवर्गीय — अपर सचिव 

2. श्रीमती वीणा कोठावले = एडिशनल लेजिस्लेटिव काउंसेल 

3. डॉ. संजीव कुमार श्रीवास्तव -- असिस्‍टेंट लेजिस्लेटिव काउंसेल 

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों तथा वित्तीय सेवाएं विभाग, विधायी विभाग और 

विधिक कार्य विभाग के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया। सभापति ने 

सदस्यों को बताया कि सदस्यों से यथाप्राप्त, संशोधनों की समेकित सूची जिसमें 41 खंडों 

वाले विधेयक के संबंध में 24 संशोधन शामिल हैं, समिति के सदस्यों को पहले ही 

परिचालित किए जा चुके हैं। 

3. aaa, समिति ने निदेश 77 के अनुसार विधेयक को समिति के समक्ष 

, खंड-वार प्रस्तुत किया तथा सदस्यों से किसी खंड पर उनका संशोधन प्रस्तावित करने, यदि 

कोई हो, और तदुपरांत समिति द्वारा उन पर विचार-विमर्श किए जाने और निर्णय लिए 

जाने का अनुरोध किया। सभापति ने नियम 92 की ओर भी सदस्यों का ध्यान आकर्षित 

किया जिससे खंड एक, अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावता और विधेयक के नाम को अन्य खंडों 

और अनुसूचियों को अंतिम रूप देने तक स्थगित रखा जाता है। उन्होंने समिति की 

कार्यवाही की गोपनीयता संबंधी निदेश 55(1) के उपबंधों की ओर भी ध्यान आकर्षित 

किया। 

4. तत्पश्चात्‌ू, समिति ने विधेयक को खंड 2 से खंडवार चर्चा करने हेतु लिया। 

सदस्यों ने अपने द्वारा दी गयी सूचनाओं के अनुसार संशोधन प्रस्तावित किए। संयुक्त समिति 
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ने विचार-विमर्श के पश्चात्‌ खंड 2 से 7 और खंड 9 से 13 पर निर्णय लिए जबकि 

खंड 8 और 14 को स्थगित रखा। खंड 8 और 14 पर निर्णय को आस्थगित कर दिया 

गया और विभागों के प्रतिनिधियों से इन दो खंडों के संबंध में आगे और स्पष्टीकरण देने 

का अनुरोध किया गया। 

5. तत्पश्चातू, समिति ने शेष खंडों पर समिति की अगली बैठक (बैठकों) में विचार 

करने का निर्णय fea समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि समिति द्वारा जहां कहीं भी 

स्वीकृति दी गयी है वहां विधायी विभाग विनिर्मिति सुझाएं। यह भी निर्णय लिया गया कि 

विधायी विभाग परिणामी संशोधनों का भी ध्यान रखे जो समिति द्वारा स्वीकार किए गए 

संशोधनों के अनुसरण में विधेयक के अन्य खंडों में अपेक्षित होंगे। 

तत्पश्चात्‌ू, समिति की बैठक स्थगित हुई। 
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प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध 

(संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति की मंगलवार, 

19 जुलाई, 2016 को हुई छठी बैठक का कार्यवाही सारांश 

समिति की बैठक 1600 बजे से 1800 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय sy, 

नई दिल्‍ली में हुई। 

उपस्थित 

श्री भुपेन्द्र यादव — सभापति 

सदस्य 

लोक सभा 

. श्री गोपाल शेट्टी 

. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया 

. श्री निशिकान्त दुबे 

. श्री शिवकुमार उदासि 

. श्री अभिषेक सिंह 

. डॉ. संजय जायसवाल 

- श्री Sea Tee 

. कुमारी सुष्मिता देव 

10. श्री कल्याण बनर्जी 

11. श्री भर्तृहरि महताब 

12. श्री जितेन्द्र चौधरी 

13. डॉ. किरीट सोमैया 

५ 
17
16
5 

SI
 

के
 

छा
 

फऋ
 

७७
 

3 

राज्य सभा 

14. श्री आनन्द शर्मा 

15. श्री भुवनेश्वर कालिता 

सचिवालय 

1. श्रीमती सुदेश लूथरा = संयुक्त सचिव 

2. श्री Sats. रेड्डी oe निदेशक 

3. श्रीमती जागृति तेवतिया = उप सचिव 
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वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 

वित्तीय सेवाएं विभाग 

1. श्रीमती अंजलि चिब दुग्गल = सचिव 

2. श्री गिरीश चन्द्र AY = अपर सचिव 

3. श्री आनंदराव वी. पाटिल = संयुक्त सचिव 

4. श्री मधुकर आर. उमरजी = विधिक सलाहकार, आईबीए 

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि 

विधि कार्य विभाग 

1. श्री महेन्द्र खंडलवाल a अपर विधि सलाहकार 

विधायी विभाग 

1. डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय = अपर सचिव 

2. डॉ. संजीव कुमार श्रीवास्तव -- सहायक विधायी काउंसेल 

2. सर्वप्रथम, सभापति ने सदस्यों का और वित्तीय सेवाएं विभाग, विधायी विभाग तथा 

विधिक कार्य विभाग के प्रतिनिधियों का बैठक में स्वागत किया। तत्पश्चात्‌ सभाषति ने, 

डॉ. fate सोमैया, संसद सदस्य का संयुक्त समिति में नियुक्ति पर अभिनंदन किया। 

समिति द्वारा दिनांक 18 जुलाई, 2016 को हुई बैठक में खंड-वार विचार किए जाने के 

अनुक्रम में, सभापति ने प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण 

उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016 के शेष खंडों को समिति के समक्ष रखा। समिति ने 

सर्वप्रथम विगत दिवस अर्थात्‌ 18 जुलाई, 2016 को हुई समिति की बैठक में आस्थगित 

किए गए खंड 8 और 14 को लिया और इन खंडों पर निर्णय लिया। तत्पश्चातू, सभापति 

ने खंड 15 से 41 को संयुक्त समिति के समक्ष रखा। सदस्यों ने उनके द्वारा दी गई 

सूचनाओं के अनुसार संशोधनों का प्रस्ताव विया। विचार-विमर्श के पश्चात्‌ समिति ने खंड 

15 से 41 पर और पहली व दूसरी अनुसूची पर भी निर्णय लिया। तत्पश्चातू, समिति ने 

निर्णय लिया कि प्रारूप प्रतिवेदन और विधेयक पर विचार किए जाने व स्वीकार किए जाने 

हेतु संयुक्त समिति कीं अगली बैठक 20 जुलाई, 2016 को आयोजित की जाए। 

3. समिति ने विधायी विभाग और वित्तीय सेवाएं विभाग के प्रतिनिधियों से अनुरोध 

किया कि समिति के निर्णय के अनुसार विनियमन का सुझाव दें और समिति द्वारा विभिन्‍न 

खंडों संबंधी निर्णीत आशोधनों के मद्देनजर परिणामी संशोधनों पर विचार करें। 

तत्पश्चात्‌ू, समिति की बैठक स्थगित gel 
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प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध 
(संशोधन) विधेयक, 2016 संबंधी संयुक्त समिति की बुधवार, 
20 जुलाई, 2016 को हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश 

समिति की बैठक 1800 बजे से 1910 बजे तक समिति कमरा सं. 62, संसद भवन, 
नई दिल्ली में हुई। 

उपस्थित 

श्री yes यादव — सभापति 

सदस्य 

लोक सभा 

2. श्री गोपाल शेट्टी 

3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया 

4. श्री निशिकान्त दुबे 

5. श्री शिवकुमार उदासि 

6. श्री अनिल शिरोले 

7. श्री अभिषेक: सिंह 

8. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत 

9. डॉ. संजय जायसवाल 

10. श्री Sea Tet 

11. श्री चन्द्रकांत खैरे 

12. कुमारी सुष्मिता देव 

13. श्री भर्तृहरि महताब 

14. श्री बी. विनोद कुमार 

15. डॉ. किरीट सोमैया 

राज्य सभा 

16. श्री आनन्द शर्मा 

17. श्री प्रफुल्ल पटेल 

सचिवालय 

1. श्रीमती सुदेश लूथरा — संयुक्त सचिव 
2. श्री जे.वी.जी. रेड्डी oe निदेशक 

3. श्रीमती जागृति तेवतिया = उप सचिव 
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वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि 

वित्तीय सेवा विभाग 

1. श्रीमती अंजलि चिब दुग्गल = सचिब 

2. श्री गिरिश चन्द्र a = अपर सचिव 

3. श्री आनंदराव वी. पाटिल = संयुक्त सचिव 

विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि 

विधायी विभाग 

1. डॉ. मुकुलिता विजयवर्गीय 25 अपर सचिव 

2. श्रीमती बीना कोठावले = अपर विधायी काउंसेल 

3. डॉ. संजीव कुमार श्रीवास्तव -- सहायक विधायी काउंसेल 

2. सर्वप्रथम, सभापति ने संशोधित विधेयक के साथ-साथ 'प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन 
और ऋण वसूली विधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2016' संबंधी प्रारूप 
प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए बुलायी गई संयुक्त समिति की 
बैठक में सदस्यों, वित्तीय सेवा विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधियों का स्वागत 
किया। 

3. dead, समिति ने निम्नलिखित 'संशोधनों” के साथ प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार 
किया और उसे स्वीकार किया: 

(1) 

Q) 

नई प्रस्तावित धारा 17(4क) (1) में शब्द “किसी अन्य afser” को 

स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए और विधायी विभाग को विशिष्ट 

विनिर्मिति मुहैया कराई जाए। 

प्रस्तावित धारा 31ख के लिए निम्मलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:-- 

““31ख. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते 
हुए भी प्रतिभूत लेनदारों की ऐसी आस्तियों, जिन पर प्रतिभूति fea सृजित 

किया जाता है, के विक्रय द्वारा उनको wea और dea प्रतिभूत ऋणों को 

वसूल करने के अधिकारों को प्राथमिकता: प्राप्त होगी और केन्द्रीय सरकार, 

राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को शोध्य अन्य सभी ऋण और सरकारी 

शोध्य जिनमें राजस्व, कर उपकर या दर भी हैं, पर प्राथमिकता के क्रम में 

ded किए जाएंगे: 

स्पष्टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि 

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात्‌, 

ऐसे मामलों में जहां उधार लेने वाले व्यक्ति की प्रतिभूत आस्तियों के संबंध 
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में दिवाला या शोधन अक्षमता कार्यवाहियां लंबित हैं, ऋण के संदाय में 

प्रतिभूत लेनदारों को दी जाने वाली प्राथमिकता उस संहिता के उपबंधों के 
अध्यधीन होगी।'! 

4. प्रारूप प्रतिवेदन के स्वीकार करने के उपरांत “समिति ने निम्नलिखित निर्णय 

लिए: 

(एक) विधायी विभाग को यदि विधेयक में कोई पेटेंट त्रुटि है तो उसे सही करने 

के लिए प्राधिकृत किया गया। 

(दो) समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य का रिकार्ड संसद के दोनों सदनों के सभा 

पटल पर रखे जाएं 

(तीन) ज्ञापन के दो सैट, जिनमें विधेयक के उपबंधों पर हितधारकों की टिप्पणियां 

और सुझाव अंतर्विष्ट हैं; प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद संसद सदस्यों के 

संदर्भ हेतु समिति के सदस्यों को यथा परिचालित प्रतिवेदन संसद ग्रंथालय 

में रखा जाये। 

(चार) सभापति को प्रतिवेदन लोक सभा में प्रस्तुत/राज्य सभा के पटल पर रखने 

हेतु अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत किया। 

5. सभापति ने समिति के सदस्यों का ध्यान निदेश 84-87 की ओर आकृष्ट किया 

और बताया कि जो सदस्य इच्छुक हैं वे 21 जुलाई, 2016 तक 1200 बजे तक विमत्त 

टिप्पण प्रस्तुत कर सकते हैं। 

6. सभापति ने अपने समापन टिप्पण में संयुक्त समिति के सभी सदस्यों के सतत्‌ 

समर्थन और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया जिनके कारण समिति छोटी सी अवधि में 

व्यापक और महत्वपूर्ण विधान की जांच कर सकी और इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दे 
पायी। तत्पश्चातू, सभापति ने समिति के समक्ष अपने विचार रखने के लिए विभिन्‍न 

हितधारकों को धन्यवाद दिया। सभापति ने आवश्यक सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत कराने और 

समिति को बहुमूल्य सहायता देने के लिए वित्तीय सेवा विभाग, विधायी विभाग तथा 

विधिक कार्य विभाग के सचिवों तथा उनके अधिकारियों के दल को भी धन्यवाद दिया। 

तत्पश्चात्‌, सभापति ने लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा समिति 

को दी गई अथक सहायता के लिए उनकी प्रशंसा की। 

तत्पएचात्‌, समिति की बैठक स्थगित हुई। 
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“विभागों से संबद्ध संसदीय समितियों के प्रतिवेदगों सहित सभी संसदीय प्रकाशन बिक्री 
हेतु विक्रय पटल, स्वागत कार्यालय, संसद भवन (दूरभाष सं. 23034726, 23034495, 
23034496) पर, लोक सभा सचिवालय द्वारा नियुक्त अभिकर्ताओं के पास तथा प्रकाशन 
विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्‍ली 
(दूरभाष सं. 24367260, 24365610) और उनके विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त 
जानकारी www.parliamentofindianic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। 

संसद के प्रतीक चिह्न युक्त स्मारक He भी बिक्रय पटल, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, 

नई दिल्‍ली पर उपलब्ध हैं। संसदीय संग्रहालय के प्रतीक चिहन युक्त स्मारक He, स्मारिका 
बिक्री केन्द्र (दूरभाष सं. 23035323), संसदीय संग्रहालय, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्‍ली 
में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं। इन वस्तुओं की सूची उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध 21” 



“विभागों से das संसदीय समितियों के प्रतिवेदनों सहित सभी संसदीय प्रकाशन बिक्री 
हेतु विक्रय पटल, स्वागत कार्यालय, संसद भवन (दूरभाष सं. 23034726, 23034495, 
23034496) पर, लोक सभा सचिवालय द्वारा नियुक्त अभिकर्ताओं के पास तथा प्रकाशन 

विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली 
(दूरभाष सं. 24367260, 24365610) और उनके विक्रय केंद्रों पर उपलब्ध हैं। उपर्युक्त 
जानकारी www.parliamentofindia.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है। 

संसद के प्रतीक चिहन युक्त स्मारक मर्दे भी विक्रय पटल, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, 
नई दिल्‍ली पर उपलब्ध हैं। संसदीय संग्रहालय के प्रतीक चिहन युक्त स्मारक Fe, स्मारिका 

बिक्री केन्द्र (quae सं. 23035323), संसदीय संग्रहालय, संसदीय ज्ञानपीठ, नई दिल्‍ली 
में बिक्रो हेतु उपलब्ध हैं। इन वस्तुओं की सूची उपर्युक्त वेबसाइट पर उपलब्ध 31” 

लोक सभा 

प्रतिभूति हितों का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि तथा 
प्रकीर्ण उपबंध ( संशोधन ) विधेयक, 2016 

संबंधी संयुक्त समिति 

सोलहवीं लोक सभा 

सत्यमेव जयते 

लोक सभा सचिवालय 

नई दिल्‍ली 
जुलाई, 2016/आषाढ़, 1938 (शक)


